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मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 18 ]] 

भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 1 मई 2015 - वैशाख 11 , शक 1937 

विषय - सूची 
भाग 1.--- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.-- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं. 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, 

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं. 
( 4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश 

भाग 4.- ( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, 
और अधिसूचनाएं , ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की 

( 3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक , 
अधिसूचनाएं , ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट. 

( ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, 

( 3 ) संसद् के अधिनियम, 
भाग 2.--- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं . 

( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम. 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 

आफीसर ( फेस-IV round 10 ) में प्रशिक्षाधीन रहने के फलस्वरूप 

उनके पद का प्रभार कॉलम ( 4 ) में दर्शाये अधिकारियों को अपने 
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल 

वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ सौंपा जाता है : 
भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2015 

क्र . 

अधिकारी का वर्तमान प्रशिक्षण अवधि में जिसे प्रभार 
नाम पदस्थापना 

दिया जाना प्रस्तावित है 
क्र . ई-1-125-2015-5 - एक. - श्री पंकज अग्रवाल , भाप्रसे ( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 
( 1992 ), आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त , खाद्य 1 श्री राघवेन्द्र कुमार आयुक्त , 

श्री के . सी . गुप्ता ( 1992 ) , 
सुरक्षा एवं नियंत्रक , खाद्य एवं औषधि प्रशासन को अपने वर्तमान 

सिंह ( 1997 ) . 

वाणिज्यिक कर, 

श्रमायुक्त , इन्दौर तथा प्रबंध 
इन्दौर. 

संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, 
कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक , आयुक्त - सह - संचालक , 

इन्दौर. 
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास का प्रभार अतिरिक्त रूप से 

2 श्री आकाश त्रिपाठी , कलेक्टर , 

श्री आशीष सिंह ( 2010 ) , मुख्य 
सौंपा जाता है . 

( 1998 ) . जिला इन्दौर. कार्यपालन अधिकारी, जिला 

पंचायत , इन्दौर . 
क्र . ई - 13-70--2014-5- एक... राज्य शासन द्वारा कॉलम ( 2 ) 

3 श्रीमती रेनू तिवारी संचालक , संस्कृति श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव ( 1996 ) , 
में दर्शाये निम्नलिखित अधिकारियों के लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय 

( 2000 ) . 

तथा स्वराज संस्थान आयुक्त सह - संचालक , पुरातत्व 
प्रशासन अकादमी, मसूरी में दिनांक 6 अप्रैल 2015 से 22 मई 2015 

( अतिरिक्त प्रभार ) , एवं संग्रहालय एवं कार्यपालक 
तक आयोजित अनिवार्य मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फार आयएएस 

संचालक , पर्यावरण नियोजन एवं 

समन्वय संगठन ( एप्को ) . 
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 


[ भाग 1 


भोपाल , दिनांक 13 अप्रैल 2015 


( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज अग्रवाल 
अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


क्र . ई - 13-70-2014-5 - एक.---- इस विभाग के समसंख्यक आदेश 
दिनांक 9-4-2015 द्वारा श्री अनुपम राजन , भाप्रसे ( 1993 ) सचिव , 
मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य , उद्योग और रोजगार विभाग तथा प्रबंध 
संचालक, लघु उद्योग निगम एवं राज्य वस्त्र निगम के मिड - कैरियर 
ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर आयएएस आफीसर (फेस-IV round 10th ) 
प्रशिक्षण हेतु दिनांक 6 अप्रैल 2015 से 22 मई 2015 तक लाल 
बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी जाने के फलस्वरूप 
उनके प्रशिक्षण अवधि में उनका प्रभार श्री व्ही . एल . कांताराव , 
भाप्रसे ( 1992 ) आयुक्त , उद्योग, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों 
के साथ- साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है. 


क्र . ई - 5-659 - आयएएस - लीव - 5 - एक. -( 1 ) श्री राकेश 

कुमार 
श्रीवास्तव , आयएएस., आबकारी आयुक्त , मध्यप्रदेश, ग्वालियर एवं 
पदेन सचिव , वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 24 मार्च 2015 से 
1 अप्रैल 2015 तक , नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत 
किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 3 अप्रैल 
2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है. 


( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव को 
अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न आबकारी आयुक्त , 
मध्यप्रदेश, ग्वालियर एवं पदेन सचिव , वाणिज्यिक कर विभाग के 
पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है . 


( 2 ) आदेशानुसार श्री अनुपम राजन, भाप्रसे ( 1993 ) के मिड 
कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर आयएएस आफीसर (फेस- IV round 
10th ) प्रशिक्षण हेतु दिनांक 6 अप्रैल 2015 से 22 मई 2015 तक 
लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी जाने के 
फलस्वरूप उक्त अवधि में प्रबंध संचालक , राज्य उद्योग निगम का 
प्रभार भी श्री व्ही . एल . कांताराव, भाप्रसे ( 1992 ) आयुक्त , उद्योग , 
मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अतिरिक्त रूप से 
सौंपा जाता है . 


( 3 ) अवकाशकाल में श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव को अवकाश 
वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के 
पूर्व मिलता था . 


( 4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश 

कुमार 

श्रीवास्तव 
अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2015 


क्र . ई - 5-858 - आयएएस - लीव - 5 - एक . ~~ ( 1 ) श्री विकास 
नरवाल , आयएएस ., कलेक्टर, जिला कटनी को दिनांक 13 से 20 
अप्रैल 2015 तक , आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया 
जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 अप्रैल 2015 
एवं 21 अप्रैल 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की 
अनुमति दी जाती है. 


क्र . ई - 5-606 - आयएएस - लीव - 5 - एक.- श्री पंकज अग्रवाल, 
आयएएस , आयुक्त , स्वास्थ्य सेवाएं , मध्यप्रदेश तथा आयुक्त , खाद्य 
सुरक्षा एवं नियंत्रक , खाद्य एवं औषधि प्रशासन को दिनांक 18 से 
27 मई 2015 तक , दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया 
जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 एवं 17 मई 2015 के 
सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है. 

( 2 ) श्री पंकज अग्रवाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार 
श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक 
मुद्रांक , मध्यप्रदेश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा 


( 2 ) श्री विकास नरवाल की अवकाश अवधि में श्री दिनेश 
श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर , कटनी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के 
साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला 
कटनी का प्रभार सौंपा जाता है . 


जाता है . 


( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री विकास नरवाल को अस्थायी 
रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न कलेक्टर , जिला कटनी के 
पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है. 


. 


. 


( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज अग्रवाल को अस्थायी रूप 
से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न आयुक्त , स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश 
तथा आयुक्त , खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक , खाद्य एवं औषधि प्रशासन 
के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है . 


( 4 ) श्री विकास नरवाल द्वारा कलेक्टर, जिला कटनी का कार्यभार 
ग्रहण करने पर श्री दिनेश श्रीवास्तव, कलेक्टर, जिला कटनी के 
प्रभार से मुक्त होंगे. 


( 4 ) श्री पंकज अग्रवाल द्वारा आयुक्त , स्वास्थ्य सेवाएं , मध्यप्रदेश 
तथा आयुक्त , खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक , खाद्य एवं औषधि प्रशासन 
का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे उक्त 
प्रभार से मुक्त होंगी. 


( 5 ) अवकाशकाल में श्री विकास नरवाल को अवकाश वेतन 
एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व 
मिलता था . 


( 5 ) अवकाशकाल में श्री पंकज अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं 
भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व 


( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास नरवाल 
अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


मिलता था . 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 
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भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2015 


क्र . ई - 5-841 -- आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती जयश्री 
कियावत, आयएएस ., कलेक्टर , जिला धार को दिनांक 18 मई 2015 
से 12 जून 2015 तक , छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत 
किया जाता है . साथ ही दिनांक 16, 17 मई 2015 एवं 13, 14 जून 
2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की 
जाती है . 


, 


क्र . एफ ए - 5-04--2011 --एक-( 1 ).--- भारत सरकार, विधि और 
न्याय मंत्रालय ( न्याय विभाग ), नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 
के . 13025-08-2014 - यू.एस . II दिनांक 16 मार्च 2015 द्वारा 
माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री रोहित आर्या, अतिरिक्त न्यायाधीश 
की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में की 
गई है , ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 26 मार्च 2015 को पूर्वान्ह 
में ग्रहण किया है. 


( 2 ) श्रीमती जयश्री कियावत की अवकाश अवधि में श्री श्रीकांत 
बनोठ, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, धार को 
अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी 
आदेश तक कलेक्टर जिला धार का प्रभार सौंपा जाता है . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

उपसचिव. 


( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री कियावत को अस्थायी 
रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न कलेक्टर, जिला धार के पद 
पर पुनः पदस्थ किया जाता है . 


भोपाल , दिनांक 13 अप्रैल 2015 


( 4 ) श्रीमती जयश्री कियावत द्वारा कलेक्टर, जिला धार का 
कार्यभार ग्रहण करने पर श्री श्रीकांत बनोठ, कलेक्टर, जिला धार के 

मुक्त 

होंगे. 


प्रभार से 


क्र . ई- 5-903 - आयएएस - लीव -5 - एक .-- श्री सुरेन्द्र कुमार 
उपाध्याय, आयएएस , अपर आयुक्त , जबलपुर संभाग को समसंख्यक 
आदेश दिनांक 17 मार्च 2015 द्वारा दिनांक 11 से 19 मार्च 2015 
तक , नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , एतद्द्वारा 
निरस्त किया जाता है . 


( 5 ) अवकाशकाल में श्रीमती जयश्री कियावत को अवकाश 
वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के 
पूर्व मिलता था . 


( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जयश्री कियावत 
अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहती. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

अॅन्टोनी डिसा , मुख्य सचिव . 


क्र . ई - 5--416 - आयएएस - लीव - 5 - एक.- श्री के . सुरेश, 
आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग 
तथा साप्रवि ( मानव अधिकार ) को समसंख्यक आदेश दिनांक 
1 अप्रैल 2015 द्वारा दिनांक 4 से 13 अप्रैल 2015 तक , दस दिन 
का अर्जित अवकाश , दिनांक 14 अप्रैल 2015 के सार्वजनिक अवकाश 
को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है, एतद्द्वारा 
निरस्त किया जाता है. 


. 


भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2015 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक 


क्र . एफ 3--4-2014 - एक - 4. - भारत सरकार, गृह मंत्रालय की 
अधिसूचना क्रमांक 20-25-56 -- पब - एक , दिनांक 8 जून 1957 के 
साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंटस 
एक्ट ) 1981 ( 1981 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के स्पष्टीकरण 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन इस विभाग की 
समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 नवम्बर 2014 के अनुक्रम में डॉ. 
भीमराव अम्बेडकर जयंती मंगलवार दिनांक 14 अप्रैल 2015 को 
सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं 
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 


छिन्दवाड़ा, दिनांक 1 अप्रैल 2015 


करता है . 


क्र . 383.— मध्यप्रदेश भू - राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 
20, 1959 ) की धारा 2( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा , नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) 
में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ ( 2 ) में दर्शित नाम से 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अमिताभ अवस्थी , उपसचिव , 
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[ भाग 1 


तहसील तामिया जिला छिन्दवाड़ा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित 
किया जाता है 


( 2 ) उपरोक्त आदेश के तारतम्य में श्री हौसला प्रसाद सिंह, 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के 
दिनांक से अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक अध्यक्ष, राज्य 
परिवहन अपीलीय अधिकरण, ग्वालियर के रिक्त पद पर पदस्थ 
किया जाता है. 


अनुसूची 


राजस्व ग्राम का नाम 

एवं प.ह.नं. 


भू - भाग का विवरण ( मूल ग्राम 
का नाम व प.ह.नं. एवं इससे 
पृथक किया गया क्षेत्रफल ) 

( 1 ) 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

ओमप्रकाश श्रीवास्तव, उपसचिव . 


( 2 ) 


ग्राम उमरडोल , प.ह.नं. 21 


ग्राम कुर्सीढाना, प.ह.नं. 21 से 
पृथक किया गया क्षेत्रफल 

144.187 हेक्टेयर. 


श्रम विभाग 


मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 


छिन्दवाड़ा, दिनांक 17 अप्रैल 2015 


भोपाल , दिनांक 6 अप्रैल 2015 


क्र . 461. - मध्यप्रदेश भू - राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 
20, 1959 ) की धारा 2( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा , नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) 
में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ ( 2 ) में दर्शित नाम से 
तहसील तामिया जिला छिन्दवाड़ा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित 
किया जाता है : 

अनुसूची 


क्र . 573-66-2015 - ए - सोलह. - चूंकि रामको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड 
जिला शाजापुर के सेवानियुक्तों जिनका प्रतिनिधत्व सीमेन्ट मजदूर 
संघ, मक्सी द्वारा किया जा रहा है एवं सेवानियोजक कारखाना 
प्रबंधक , रामको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड मक्सी जिला शाजापुर के मध्य 
औद्योगिक विवाद विद्यमान है . 


- 


राजस्व ग्राम का नाम 

एवं प.ह.नं. 


भू - भाग का विवरण ( मूल ग्राम 
का नाम व प.ह.नं. एवं इससे 
पृथक किया गया क्षेत्रफल ) 

( 1 ) 


और, चूंकि , राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि विद्यमान 
औद्योगिक विवाद को श्रम न्यायालय का पंचनिर्णयार्थ सन्दर्भ किये 
जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है. 


( 2 ) 


ग्राम लुक्काढाना, प.ह.नं. 19 


ग्राम श्रीझोत, प.ह.नं. 19 से 
पृथक किया गया क्षेत्रफल 

455.755 हेक्टेयर . 


अतएव , मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम , 1960 
( क्र . 27 सन् 1960 ) की धारा 51 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त 
अधिकारों को प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त विवाद 
को नीचे अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप 
औद्योगिक न्यायालय, इन्दौर को पंचनिर्णयार्थ सन्दर्भित करता है: 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

महेशचन्द चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. 


अनुसूची 


परिवहन विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपालं 


1 . 


क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों का श्रेणीवार. वर्गीकरण 
किये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या 
योजना होना चाहिये ? 


भोपाल , दिनांक 4 अप्रैल 2015 


2 . 


क्र . एफ - 1840-2015 - आठ..... मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी 
कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 17 ( ई ) -2-2002 - इक्कीस- ब ( एक ), 
दिनांक 4 अप्रैल , 2015 द्वारा श्री हौसला प्रसाद सिंह , जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश , सागर की सेवाएं , अध्यक्ष, म. प्र. राज्य परिवहन अपीलीय 
अधिकरण, ग्वालियर के पद पर नियुक्ति करने हेतु प्रतिनियुक्ति पर 
परिवहन विभाग को सौंपी गई हैं . 


क्या अकुशल , अर्द्धकुशल, कुशल, अतिकुशल, श्रमिकों 
को 

मूल वेतन में रु. 5000/ - की वृद्धि एवं परिवर्तनशील 
मंहगाई भत्ता मूल वेतन में सम्मिलित किये जाने का 
औचित्य है ? यदि हां तो इसकी क्या योजना होना चाहिये ? 


भाग 1 ] 
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3 . 


क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को रुपये 500 / - की 
वार्षिक वेतन वृद्धि किये जाने का औचित्य है ? 


12 . 


वृद्धि किये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो इसकी क्या 
योजना होना चाहिये ? 
क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को दीपावली उपहार की 
राशि में वृद्धि किये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो यह 
वृद्धि कितनी होना चाहिये एवं उक्त के संबंध में नियोजक 
को क्या निर्देश दिये जाना चाहिये . 


4 . 


क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को विशेष वार्षिक अनुतोष 
दिये जाने का औचित्य है ? 


5 . 


एवं उक्त के संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिये जाना 


क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को रात्रिकालीन सेवा 
भत्ता, वाहन भत्ता , मनोरंजन भत्ता , विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता 
आधुनिकता/नवीनीकरण भत्ता, आवास भत्ता, उपस्थिति 
भत्ता, अवकाश यात्रा भत्ता, शिक्षा भत्ता , केंटीन भत्ता दिये 
जाने का औचित्य है ? यदि हां तो इनकी क्या योजना होना 
चाहियें ? 


चाहिये ? 


6 . 


क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को उत्पादन बोनस दिये 
जाने का औचित्य है ? यदि हां तो इसकी क्या योजना होना 
चाहिये? 


क्र . 574- 319-66-2015 - ए- सोलह. - मध्यप्रदेश औद्योगिक 
संबंध अधिनियम, 1960 ( 27 सन् 1960 ) की धारा 43 की उपधारा 
( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , 
एतद्द्वारा, यह अधिसूचित करता है कि शाजापुर के स्थानीय 
समाधानकर्ता को संदर्भित सीमेंट मजदूर संघ मक्सी, जिला शाजापुर 
एवं रामको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ( शीट डिवीजन ) मक्सी, जिला 
शाजापुर के मध्य औद्योगिक विवाद में सम्मिलित और नीचे दी गई 
अनुसूची में उल्लेखित औद्योगिक विषयों के संबंध में कोई समझौता 
नहीं हो सका. 

अनुसूची " 
औद्योगिक विवाद क्रमांक 1 / एम.पी.आई.आर./ 14 


7 . 


क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को वर्ष में दो ड्रेस, दो 
जोड़ जूते , दो वर्ष में गरम जर्सी एवं रेन कोट दिये जाने 
का औचित्य है ? 


8 . 


क्या संस्थान में कार्यरत ठेका श्रमिकों को स्थाई 
श्रमिक घोषित कर, स्थाई श्रमिक के समान वेतन एवं 
हितलाभ तथा समान काम का समान वेतन दिये जाने का 
औचित्य है ? 


9 . 


क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को नि : शुल्क एम्बूलेन्स 
सुविधा, चिकित्सा सुविधा तथा चिकित्सा बीमा कराया 
जाना चाहिये? यदि हां तो इसकी क्या योजना होना 
चाहिये ? 


No. 66-2015 - A - XVI .---In exercise of the powers 
Conferred by sub -section ( 5 ) of Section 43 of the 
Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 
( 27 of 1960 ) the State Government hereby notify that 
no settlement was arrived at in the Industrial Dispute 
between Cement Mazdoor Sangh , Maksi, Disrtict 
Shajapur and Ramko Industries Ltd. ( Sheet Division ) 
Maksi , Disrtict Shajapur in regard to the Industrial 
matter included therein and specified in the Schedule 
below referred to the Conciliator for the Local area 
of Shajapur . 


10 . 


क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को शिक्षा ऋण, अनाज 
अग्रिम , आवास निर्माण ऋण एवं दो संतानों के विवाह के 
अवसरों पर ऋण दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो 
इसकी क्या योजना होना चाहिये? 


SCHEDULE 


Industrial Dispute No. 1 MPIR / 14 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

श्रीनिवास शर्मा, उपसचिव. 


11 . 


क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को त्यौहार अग्रिम में 
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[ भाग 1 


संस्कृति विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 


भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2015 


क्र . एफ - 11-10-2015 - तीस. --राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय 
स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर -बितर किये जाने 
या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है. 


2. अतएव , मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आयोलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट , 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य 
संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है. 


3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी 
व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो , राज्य शासन 
द्वारा विचार किया जाएगा : 

अनुसूची 
राज्य जिला तहसील स्थल स्मारक का राजस्व खण्ड 

क्षेत्रफल स्वामित्व धार्मिक पूजा 
नाम क्रमांक जिसे 

के अधीन है 
संरक्षण में 

अथवा नहीं 
सम्मिलित 


करना है 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 8 ) 


( 9 ) 


म . प्र . 


मंदसौर 


मंदसौर 


खिलचीपुरा 


उक्त मंदिर 


श्री धोलागिरी 
महादेव 
मंदिर 


मध्यप्रदेश 
शासन 


( 6 ) 

( 7 ) 
सर्वे क्र . 276 

गृभग्रह का 
ग्राम खिलचीपुरा क्षेत्रफल 
मंदिर परिसर 

12x12 = 144 

वर्गफीट . 
185x157 = 290 
45 वर्गफीट. 


में पुरातात्विक 
महत्व की कुबेर 
प्रतिमा होने से 
धनतेरस पर 


का क्षेत्रफल 


विशेष पूजा 


अर्चना होती 
जिसमें काफी 
संख्या में श्रधालु 
आते है . 


म . प्र . 


मंदसौर 


भानपुरा 


अन्त्रालिया 


चन्द्रावत की 


324 


आबादी 
भूमि. 


गढ़ी. 


15x15 / 7 
5 व. मी . 
51x84 मी / 
4284 व . मी . 


AMERA 


2. चन्द्रावत की 

गढ़ी पत्थर की 
बाउन्ड्रीवाल. 


म . प्र . 


मंदसौर 


भानपुरा 


नीमथूर 


शिवमंदिर 


36 


आबादी 


पुजारी नहीं 


45x28 मी / 
1260 व.मी. 


क्र . 1 . 


म . प्र . 


मंदसौर 


भानपुरा 


नीमथूर 


शिव मंदिर 


127/1 


8x5 मी . / 
40 व.मी. 


क्र . 2 . 


भरतराम पि . पुजारी नहीं 
रामकिशन 
अहीर की 
खाता भूमि. 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


( 9 ) 


म . प्र . 


मंदसौर 


भानपुरा 


संधारा 


जैन मंदिर 


4390/1 


20x20 फुट / आबादी 
400 व. फुट. 


कन्हैयालाल पि . 
मांगीलाल महा. 


मंदसौर 


म . प्र . 


भानपुरा 


नीमथूर 


26 


15x40 


आबादी 


बंशीलाल पि . 


लक्ष्मीनारायण 
मंदिर. 


मी ./ 600 


रतन लाल 


व. मी . 


ब्राम्हण नि . 


ग्राम . 


म . प्र . 


मंदसौर 


भानपुरा 


अन्त्रालिया 


शिव मंदिर 


1058 


शासकीय 


पुजारी मांगीलाल 


5x5 मी . / 
25 व.मी. 


तालाब . 


पि . नानूराम ब्रा. 
नि . ग्राम . 


म . प्र . 


मंदसौर 


भानपुरा 


संधारा 


4391 


20x20 


आबादी 


चतुर्भुज 
मंदिर . 


पु.ओंकारलाल, 
पि . लक्ष्मीनारायण, 


फुट/ 400 


व . फुट. 


म . प्र . 


नीमच 


भरभडिया 


सर्वे क्र . 418 


नीमच 
भरभडिया 


फोर्ट 
भरभडिया . 


रकबा 11.55 


मद् आबादी 


में स्थित है. 


175x200 म. प्र. शासन 20x30 वर्गफुट 
वर्गफीट में 

में टीन शेड का 
किला बना 

पक्का पीर बाबाजी 

का स्थान बना हुआ 
वर्तमान में 

है जिसमें नियमित 
खण्डहर है. 

है . 


हुआ है . 


पूजा आदि होती 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

विनोद कटेला, अपर सचिव. 


विधि और विधायी कार्य विभाग 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


भोपाल , दिनांक 10 अप्रैल 2015 


2 


श्री अखिलेश जोशी, 
प्रथम जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश , शुजालपुर . 


प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब 
न्यायालय, बड़वानी के 
रिक्त पद पर . 


उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश 
कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 के अंतर्गत होगा. 


फा. क्र . 1-1-2002 - इक्कीस - ब ( एक ) -990. राज्य शासन, उच्च 
न्यायालय की अनुशंसा पर इस विभाग के आदेश क्र . 1-1-2002 
इक्कीस - ब ( एक )-975, दिनांक 4 अप्रैल 2015 को वापस ( Recall ) 
लेते हुए, मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का 
सं . 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 
2002 के नियम 3 के अंतर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न 
अधिकारियों को एतद्द्वारा, उनके नाम के सम्मुख 

दर्शाये अनुसार , 
उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगमी आदेश होने तक 
नियुक्त करता है : 


भोपाल , दिनांक 16 अप्रैल 2015 


क्र . 


नाम 


पदनाम / पदस्थापना 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


फा . क्र . 1-1-2002 - इक्कीस - ब ( एक ) -क्यू -2015 .---- राज्य 
शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर इस विभाग के आदेश क्र . 
1-1-2002 - इक्कीस - ब ( एक ) -990 , दिनांक 10 अप्रैल 2015 को 
निरस्त करते हुए, उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अखिलेश 
जोशी, प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शुजालपुर को प्रधान न्यायाधीश, 


1 


श्री प्रताप कुमार तिवारी , 
प्रथम जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, सिवनी. 


प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब 
न्यायालय, बुरहानपुर 

के 
स्थान पर . 
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कुटुम्ब न्यायालय, बड़वानी के पद पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने 
के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है. 


उक्त अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश 
कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत होगा. 


भोपाल को दिनांक 22 अप्रैल से 2 मई 2015 तक ग्यारह दिवस 
अर्जित अवकाश एवं दिनांक 1 अप्रैल 2015, दिनांक 3-4 मई 2015 
के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उपरोक्त अवधि में खण्डवर्ष 
2014-17 के विस्तार वर्ष 2015 अन्तर्गत गृह नगर यात्रा के बदले 
सपरिवार युमतांग ( सिक्किम ) भारत भ्रमण की यात्रा के तहत अवकाश 
यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति 
प्रदान की जाती है : 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव . 


-- 


see 


गृह विभाग 


1. डॉ . विजय कुमार 
2. डॉ . श्रीमती प्रणति विजय कुमार 
3. कु. ओशीन विजय कुमार 

मास्टर विवेक विजय कुमार 


स्वयं 
पत्नी 
पुत्री 
पुत्र 


मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 


4 . 


भोपाल , दिनांक 15 अप्रैल 2015 


( 2 ) उक्त अवकाश अवधि में डॉ. विजय कुमार, भापुसे, का 
कार्य श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे , अति . पुलिस महानिदेशक , ( सामुदायिक 
पुलिसिंग ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ 
संपादित किया जायेगा. 


. 


क्र . एफ 1-39-2015 - ब - 2 - दो.- श्री आर. एस. डेहरिया , भापुसे , 
सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत ), पुलिस मुख्यालय, भोपाल 
को मिड- केरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेस -3, 2015 में सम्मिलित होने के 
लिये नामांकित किया गया है . उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 
9 फरवरी से 5 मार्च 2015 तक एन.पी.ए. हैदराबाद में , दिनांक 
9 से 13 मार्च 2015 तक आस्ट्रेलिया में पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 
16 से 19 मार्च 2015 तक चार दिवस का अर्जित अवकाश 
( एक्स इंडिया लीव ) के रूप में दिनांक 14 एवं 15 मार्च 2015 के 
विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत 
स्वीकृत किया जाता है : 


( 3 ) उक्त यात्रा हेतु डॉ . विजय कुमार, भापुसे, को दस दिवस 
के अवकाश नगदीकरण / समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत 
दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे . 


( 4 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. विजय कुमार, भापुसे, को 
अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक अति. पुलिस महानिदेशक , 
( अग्निशमन सेवा ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ 
किया जाता है. 


1 . 


विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे 
स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं . 


2 . 


विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य 
( Hospitality ) स्वीकार नहीं करेंगे. 


( 5 ) अवकाशकाल में डॉ . विजय कुमार, भापुसे को अवकाश 
वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के 
पूर्व मिलता था . 

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. विजय कुमार , भापुसे 
अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते . 


3 . 


विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे. 


भोपाल , दिनांक 22 अप्रैल 2015 


. 


, 


( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. एस. डेहरिया , भापुसे को 
अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न सहायक पुलिस 
महानिरीक्षक ( शिकायत ), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः 
पदस्थ किया जाता है . 


( 3 ) अवकाशकाल में श्री आर. एस. डेहरिया, भापुसे को अवकाश 
वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के 
पूर्व मिलता था . 


क्र . एफ . 1( ए ) 105-1993 - ब- 2 - दो .---- श्री एम. पी . द्विवेदी, 
भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल 
एवं निजी सुरक्षा एजेन्सीज, पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 18 
से 23 मई 2015 तक छ : दिवस अर्जित अवकाश 16 , 17 एवं 24 
मई 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए 
उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014--17 में गृह नगर अवकाश 
यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा की पात्रता के तहत 
सपरिवार गंगटोक (सिक्किम) जाने की अनुमति प्रदान की 
जाती है : 


( 4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. एस. डेहरिया , 
भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते . 


1 . 


भोपाल , दिनांक 20 अप्रैल 2015 
क्र . एफ. 1( ए ) 398--88- ब -2 - दो . - डॉ . विजय कुमार, भापुसे , 
अति . पुलिस महानिदेशक , ( अग्निशमन सेवा ) पुलिस मुख्यालय, 


श्री एम. पी. द्विवेदी 
श्रीमती नलिनी द्विवेदी 
श्री विपुल द्विवेदी 


स्वयं 
पत्नी 


2 . 


3 . 


wi 


पुत्र 
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( 2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री एम. पी . द्विवेदी, भापुसे, को दस दिवस 
के अवकाश नगदीकरण / समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत 
दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे. 


नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन, 

भोपाल 
भोपाल , दिनांक 24 अप्रैल 2015 


, 


( 3 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, 
भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल 
एवं निजी सुरक्षा एजेन्सीज, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अतिरिक्त 
रूप से अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा. 


( 4 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम. पी . द्विवेदी, 

भापुसे को 
अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस 
महानिदेशक/ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल एवं निजी सुरक्षा एजेन्सीज , 
पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है. 


क्र . एफ - 3-115-2014 -- बत्तीस.--- मध्यप्रदेश शासन द्वारा विभाग 
की अधिसूचना क्रमांक 2858--1-85-33, दिनांक 1973 के द्वारा 
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 
( 1 ) ( क ) अन्तर्गत छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र का गठन किया गया था . 
उक्त निवेश क्षेत्र की सीमा को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश 
अधिनियम , 1973 की धारा 13 ( 2 ) में निम्नानुसार पुनरक्षित किया 
जाता है. वर्धित निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दर्शाई 
गई हैं : 

अनुसूची 
छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं 


( 5 ) श्री एम. पी . द्विवेदी, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक / 
राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल एवं निजी सुरक्षा एजेन्सीज , पुलिस 
मुख्यालय , भोपाल के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका 
( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी 
स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे. 


( 6 ) अवकाशकाल में श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे को अवकाश 
वेतन एवं भत्ता उसी प्रदार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के 
पूर्व मिलता था . 

( 7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. पी . द्विवेदी , भापुसे 
अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते . 


उत्तर- पूर्व में - खैरीभोपाल, लहगडुया, अंजनिया, सुरगी, सोनाखार 

की उत्तर -पूर्वी सीमा तक . 
पूर्व - दक्षिण में - इमलिया बोहता, बोरिया , सरसबाड़ा, सोनपुर, 

इमलीखेड़ा की पूर्व - दक्षिणी सीमा तक. 
दक्षिण - पश्चिम में - थुनियाभांड, चन्दनगांव गुरैया , उसरिया, पोआमा , 

की दक्षिण - पश्चिमी सीमा तक . 


पश्चिम - उत्तर में..काराबोह , खजरी , झण्डा की पश्चिम - उत्तरी 


सीमा तक . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

बसंत प्रताप सिंह , प्रमुख सचिव . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एस. के. मुदगल , उपसचिव. 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग 

निर्वाचन भवन 
58 , अरेरा हिल्स , भोपाल, मध्यप्रदेश -462011 


निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का , जो उसने स्वयं या उसके 
निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के 
परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया 
हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही 
लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश 
नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष 
का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है 
कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन 
व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी 
के पास दाखिल करेगा. 


आदेश 


भोपाल , दिनांक 16 अप्रैल 2015 


क्र . एफ 67--14-13 - तीन-- 479.- मध्यप्रदेश नगरपालिका 
अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन 
में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह 


राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण 
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और प्रस्तुति ) आदेश, 1997 मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) 
दिनांक 5 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया 
गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट 
प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा. 


को विहित समयावधि में दिनांक 13 मार्च 2015 को कराई गई. 
अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है श्री मदन विजयकर बाबूजी 
द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. 
अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन 
व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त 
एवं न्यायोचित कारण नहीं है. 


माह अगस्त 2013 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् भैंसदेही , जिला 
बैतूल के आम निर्वाचन में श्री मदन विजयकर बाबूजी अध्यक्ष 
पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 
26 अगस्त 2013 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 
1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की 
तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 25 सितम्बर 2013 तक , 

श्री मदन विजयकर बाबूजी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला 
निर्वाचन अधिकारी, जिला बैतूल के पास दाखिल करना था , किन्तु 
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बैतूल के पत्र दिनांक 2 
जनवरी 2014 के द्वारा प्राप्त जानकारी 

अनुसार श्री मदन विजयकर 
बाबूजी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं 
किया गया. 


अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग 
के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री मदन विजयकर बाबूजी को इस प्रकार 
चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् भैंसदेही जिला बैतूल का पार्षद 
या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष 
की कालावधि के लिए निरहित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है. 


मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन 

आयुक्त 

के आदेशानुसार, 
हस्ता./ 
( जी . पी . श्रीवास्तव ) 

सचिव , 
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, 


विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने 
का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री मदन विजयकर बाबूजी को कारण 
बताओ सूचना पत्र दिनांक 15 जनवरी 2014 को जारी किया गया. 
कारण बताओ नोटिस में श्री मदन विजयकर बाबूजी से जवाब 
( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 
दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते 
हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त 
न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ 
नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया 
जायेगा. 


कार्यालय, कलेक्टर , एवं जिलानिर्वाचन अधिकारी 

( मंडी) , जिला उमरिया , मध्यप्रदेश 


उमरिया , दिनांक 3 नवम्बर 2014 


क्र . मंडी निर्वाचन -2014-5433 .--- एतद्द्वारा सूचित किया जाता 
है कि कृषि उपज मंडी समिति, उमरिया , जिला उमरिया के लिए 
कृषक सदस्य के रिक्त स्थानों पर निम्नानुसार कृषक सदस्य 
निर्वाचित घोषित किये गये हैं : --- 


निर्वाचित 


पद जिसके लिये 


पता 


वार्ड 
क्रमांक 


सदस्य 


निर्वाचित हुए 


अभ्यर्थी श्री मदन विजयकर बाबूजी को नोटिस दिनांक 24 
जनवरी 2014 को तामील कराया गया . अतः उनको दिनांक 8 
फरवरी 2014 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . उप जिला 
निर्वाचन अधिकारी, जिला बैतूल से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 18 
नवम्बर 2014 में प्रतिवेदित है कि अभ्यर्थी श्री मदन विजयकर 
बाबूजी द्वारा इस कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा अथवा कोई 
अभ्यावेदन 

प्रस्तुत 

नहीं किया गया है. 


का नाम 


( 1 ) 


5 


( 2 ) 

( 3 ) 
श्री छोटेलाल 

कृषक 
पिता श्री भैयालाल सदस्य 


( 4 ) 
ग्राम सलैया पो . बांका 
थाना/ तहसील चंदिया 
जिला उमरिया ( म. प्र. ) . 


7 


श्री सुरेश पिता 


कृषक 


आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री मदन विजयकर बाबूजी 
को दिनांक 17 मार्च 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग 
कार्यालय में बुलाया गया. अभ्यर्थी श्री मदन विजयकर बाबूजी 
उक्त दिवस को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुयें व्यक्तिगत 
सुनवाई के सूचना - पत्र की तामीली श्री मदन विजयकर बाबूजी 


ग्रा / पो . भरोला जिला 
उमरिया ( म . प्र . ) . 


श्री नन्दू 


सदस्य 


कृष्ण गोपाल तिवारी , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, 
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कार्यालय, कलेक्टर ( भू - अर्जन ), जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश 


प्ररूप - घ 


( नियम 6 देखिये ) 


उज्जैन, दिनांक 22 अप्रैल 2015 


क्रमांक भू - अर्जन - 2015-3670.---- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का 
अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 2010/2015 दिनांक 25 मार्च 2015 द्वारा, राज्य सरकार ने 
परियोजना के लिए उज्जैन कस्बा से उज्जैन कस्बा ग्राम उज्जैन कस्बा तहसील उज्जैन जिला उज्जैन से ग्राम उज्जैन कस्बा तहसील उज्जैन 
जिला उज्जैन के के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. 

और , वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 27 मार्च 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय 
के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी 
को भी दी गई है . 


अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों 
से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा 


अनुसूची 
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक 


जिला 


तहसील 


खसरा क्रमांक 


उपयोक्ता के अधिकार के लिये 
भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि 

( हेक्टेयर में ) 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


उज्जैन 


उज्जैन 


3315 


0.0846 


कस्बा उज्जैन पटवारी 
हल्का नंबर 24/38 


3318/2 


0.0846 


2679/1 मीन 


0.1874 


2680/1 


2680/2 


0.2012 


2680/4 


2754 


0.0020 


2752 


0.0868 


2769 


0.0091 


2770 


0.0430 


3342 


0.1806 


2635/1 


0.1737 


2641 मीन 


0.4115 


2771 


0.0110 


2772 मीन 


0.0182 


2773 मीन 


0.0147 


2755 


0.0228 


1154 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 


[ भाग 1 


( 2 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 1 ) 
उज्जैन 


उज्जैन 


( 3 ) 
कस्बा उज्जैन पटवारी 
हल्का नंबर 24/38 


2772 मीन 


0.0068 


2775/2 


0.0480 


220 मीन 


0.0914 


221 


0.0091 


223 मीन 


0.0091 


226 


0.1280 


133/3 


0.0182 


133/2 


0.1098 


119/1 


0.0571 


123/1/4 


0.0094 


132/3 


0.0548 


133/1 


0.0480 


126/1/1 


0.0183 


120 


0.0891 


122 


0.0020 


123/2 


0.0822 


2741/1/1 


0.2308 


2786/5/2 


0.0571 


2786/6/2 


0.0093 


2786/7/1 


0.0571 


2786/9/1 


0.0117 


2786/8/1 


0.0434 


2750 


0.0503 


2751 


0.0091 


2775/1 


0.0032 


2784/3 


0.0091 


2747 , 2748 , 


2749/1, 2786/5 , 


0.0167 


2786/7/2, 


2786/8/2 


2786/9/2 


21/2/2 


0.0663 


24 


0.0205 


25 


0.1734 


21/2/1 


0.0594 


17 


0.0411 


18/2 


0.0183 


20/2 


0.0046 


21/1 


0.0480 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


उज्जैन 


उज्जैन 


कस्बा उज्जैन पटवारी 


20/1 


0.0046 


हल्का नंबर 24/38 


18/1 


0.0183 


19 


0.0503 


7 


0.0062 


11 मीन 


0.0114 


12 


0.0094 


13 


0.0960 


15/2 


0.0365 


15/1 


0.0365 


5/1 


0.0183 


72/1 


0.0320 


0.2423 


3336 मीन 
3336 मीन 
3336 मीन 
3319 मीन 
3319 मीन 
2641 मीन 


0.0068 


0.0160 


124/1/2 


0.0205 


124/3 


0.0343 


591/1 


593/1 


593/2 


594 


609/2 


0.0617 


610 


611 


612/2 


613/5 


592 


0.0206 


598/3 


0.0776 


601/2 


601/3 


602/1 


1.005 


603/2 


2735/1 


123/1/3 


0.0114 


रोहन सक्सेना, सक्षम प्राधिकारी . 
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न्यायालय, उपायुक्त ( राजस्व ), संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी 
मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) 

अधिनियम , 2012, जिला शहडोल ( म.प्र. ) 


प्ररूप - घ 


( नियम 6 देखिए ) 


शहडोल , दिनांक 23 अप्रैल 2015 


प्रकरण क्रमांक 20/ बी .----121/ 2013-14 


अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 
5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी 
सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 11 अप्रैल 2014 द्वारा, राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन 
परियोजना के लिए ग्राम भोगड़ाटोला, पटवारी हल्का भमला -62, तहसील जैतपुर, जिला शहडोल से ग्राम देवरी, तहसील गोहपारू, जिला 
शहडोल के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. 


और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 अप्रैल 2014 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय 
को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी 
को भी दी गई है. 


अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों 
से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा. प्राप्त अभिलेखों के अनुसार कोई वन भूमि नहीं है. यदि कोई भूमि सुसंगत अभिलेखों में वन 
भूमि होगी तो उस भूमि पर यह अधिसूचना लागू नहीं होगी. 


अनुसूची 


जिला 


तहसील 


ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक 


खसरा क्र . 


उपयोग के अधिकार के लिये 
अर्जित की जाने वाली भूमि 
( हेक्टेयर में ) 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


शहडोल 


जैतपुर 


भोगड़ा टोला/ भमला 62 


268 


0.101 


265 


0.142 


264 


0.060 


263 


0.001 


260 


0.012 


259 


0.095 


258 


0.018 


256 


0.003 


255 


0.001 


239 


0.136 


240/1, 240/2, 240/3 


0.259 


222 


0.001 


221 


0.023 


195 


0.046 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


शहडोल 


जैतपुर 


भोगड़ा टोला/ भमला 62 


196 


0.005 


175 


0.037 


176/1 , 176/2 


0.020 


193 


0.012 


192 


0.080 


191/1 , 191/2 


0.047 


190 


0.033 


179 


0.001 


180 


0.099 


116 


0.053 


115 


0.024 


181 


0.003 


114 


0.067 


121 


0.002 


113 


0.072 


0.001 


112/1 , 112 / 1 क , 
112 / 2 क , 112/ 2 ख , 
112/ 2 ग , 112 / 2 घ 
111/1 , 111/2, 111/3 


0.023 


94 


0.010 


95 


0.039 


96 


0.057 


102 


0.016 


97 


0.058 


98 


0.047 


101 


0.048 


99 


0.013 


100 


0.046 


73/1, 73/2 


0.109 


72 


0.009 


74 


0.048 


71 


0.085 


0.207 


0.261 


59/1 , 59/2 
60/1 , 60/2 
61/1, 61/2, 61/3 
12/1, 12/2 


0.019 


0.013 


14 


0.206 


15 


0.009 


25 


0.001 


26 


0.073 


27 


0.019 


23/1 , 23/2 


0.030 


28 


0.078 


29 


0.025 
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( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 1 ) 
शहडोल 


( 2 ) 
जैतपुर 


भोगड़ा टोला/ भमला 62 


31 


0.028 


30 


0.071 


32 


0.015 


138 


0.051 


137 


0.027 


136 


0.047 


124 


0.029 


129 


0.024 


128 


0.051 


126 


0.011 


127 


0.051 


130 


0.001 


93 


0.043 


90 


0.009 


92 


0.028 


91 


0.030 


80 / 1,80/ 2 


0.006 


75 


0.010 


366/1 , 366/2 


0.160 


365 


0.051 


364 


0.037 


360 


0.086 


363/1, 363/2, 363/3 , 


0.058 


363/4, 363/5 


361 


0.132 


0.011 


362/ 1 / क , 362/ 1 / ख , 
362 / 1 / ग , 362 / 1/ घ , 
362/2, 362 / 3 क , 
362/ 3 ख , 362/4 


351 


0.060 


350 


0.013 


352 


0.017 


348 


0.190 


347 


0.087 


346 


0.007 


341/1 , 341/2, 341/3 , 


0.210 


341/4, 341/5 


340 


0.014 


6 


0.028 


1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 0.303 


2/1 , 2/2 , 2/3 

0.003 
एफ . आर. पण्डा, सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त ( राजस्व ) 
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राज्य शासन के आदेश 

राजस्व विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 
भोपाल , दिनांक 30 अप्रैल 2015 

सूचना 
कमांक एफ 1-1 / 2015 / सात / शा.6-- मध्यप्रदेश भू - राजस्व संहिता, 1959 ( कमांक 20 सन् 1959 ) की 
धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि 
उपरोक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन नवीन तहसील तानसेन , 
मुरार , लश्कर, सिटी सेंटर एवं ग्वालियर जिला ग्वालियर सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में 
उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील ग्वालियर , जिला ग्वालियर की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम 
(2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त 
अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है । 


6 


1 


3 


5 


4 


में 


2 / मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर 
विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियाँ या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख 
सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे: 

अनुसूची 
प्रस्तावित मुख्यालय वर्तमान परिवर्तन का स्वरूप 

सीमाएं 
तहसील 

तहसील 
2 
1. तानसेन हस्तिनापुर | ग्वालियर वर्तमान तहसील ग्वालियर के रा० नि ०म ० बेहट | पूर्व में तहसील सेवढ़ा 

(गिर्द) के प० ह नं 0 138 से 140, 148 से 150 तथा जिला दतिया एवं तहसील 

154 से 159 तक कुल 12 पटवारी हल्के कुल | गोहद जिला भिण्ड 
ग्राम 28 तथा रा ० नि ० म ० हस्तिनापुर के पश्चिम 

प्रस्तावित 
प ० ह0 नं 0 111, 122 , 126 से 128, 130, 136 , | तहसील मुरार एवं प्रस्तावित 
137, 142 से 147, 151 से 153 तक कुल 17 | तहसील सिटीसेंटर 
पटवारी हल्के कुल ग्राम 39 इस प्रकार बेहट | उत्तर में तहसील गोहद 
एवं हस्तिनापुर के कुल 29 पटवारी हल्के | जिला भिण्ड 
जिसमें कुल 67 

राजस्व ग्राम अपवर्जित | दक्षिण में - तहसील डबरा 
होकर प्रस्तावित नवीन तहसील तानसेन में 
शामिल होंगे जिसका मुख्यालय हस्तिनापुर 

होगा । 
मुरार मुरार 

ग्वालियर वर्तमान तहसील ग्वालियर के रा०नि ०मं 0 मुरार पूर्व में प्रस्तावित तहसील 
(गिर्द) के प० ह 0 नं 0 92 से 94 तथा 97 से 103 तक | तानसेन एवं तहसील गोहद 

कुल 10 पटवारी हल्के 29 ग्राम , रा ० नि ० म ० जिला भिण्ड 
बडागांव के प० हानं 0 89 से 91, 109 से 113, पश्चिम 

प्रस्तावित 
124, 129 , 131 तथा 132 तक कुल 12 | तहसील लश्कर एवं शेष 
पटवारी हल्के 25 ग्राम तथा रा ० नि ० म ० / तहसील ग्वालियर 
सुपावली के प ० ह 0 नं0 104 से 108, 114 से | उत्तर में तहसील गोहद 
121, 123 तथा 125 तक कुल 15 पटवारी जिला भिण्ड 
हल्के 30 ग्राम इस प्रकार कुल 37 पटवारी दक्षिण में प्रस्तावित तहसील 
हल्के जिसमें कुल 84 राजस्व ग्राम अपवर्जित सिटीसेंटर 
होकर प्रस्तावित नवीन तहसील मुरार में 

शामिल होंगे जिसका मुख्यालय मुरार होगा । 
लश्कर गोरखी ग्वालियर वर्तमान तहसील ग्वालियर के रा ०नि ० म ० पूर्व में प्रस्तावित तहसील 
ग्वालियर (गिर्द) लश्कर के प ० ह 0 नं 0 58, 59, 62, 63, 66 एवं | मुरार एवं प्रस्तावित तहसील 

67 कुल 6 पटवारी हल्के 13 ग्राम तथा | सिटीसेंटर 
रा ० नि ० म ० गिरवाई के प० ह0 नं 0 37, 38 एवं पश्चिम 

तहसील 


2 . 


में 


3 . 


में 


- 
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4 . 


सिटीसेंटर | सिटीसेंटर 

ग्वालियर 


na 


ग्वालियर 
(गिर्द) 


उत्तर में 


5 . 


ग्वालियर 


ग्वालियर 


ग्वालियर 
(गिर्द ) 


में 


68 से 71 कुल 6 पटवारी हल्के 12 ग्राम इस | घाटीगांव एवं शेष तहसील 
प्रकार कुल 12 पटवारी हल्के जिसमें कुल 25 | ग्वालियर 
राजस्व ग्राम अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन | उत्तर में शेष तहसील 
तहसील लश्कर में शामिल होंगे जिसका ग्वालियर 
मुख्यालय गोरखी ग्वालियर होगा । 

दक्षिण में .... प्रस्तावित तहसील 
सिटीसेंटर एवं तहसील 

घाटीगांव 
वर्तमान तहसील ग्वालियर के रा ०नि ०म ० पूर्व में प्रस्तावित तहसील 
महलगांव के पO ह 0नं 0 61 एवं 72 से 77 कुल | हस्तिनापुर 
7 पटवारी हल्के 19 ग्राम , रा ० नि ० म ० मेहरा के | पश्चिम में प्रस्तावित 
प ० ह0 नं 0 60 एवं 78 से 83 कुल 7 पटवारी | तहसील मुरार एवं तहसील 
हल्के 17 ग्राम तथा रा ० नि ० म ० उटीला के घाटीगांव 
पह0 नं0 84 से 88 एवं 133 से 135 कुल 8 

प्रस्तावित तहसील 
पटवारी हल्के 16 ग्राम इस प्रकार कुल 22 मुरार एवं प्रस्तावित तहसील 
पटवारी हल्के जिसमें कुल 52 राजस्व ग्राम लश्कर 
अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन . तहसील दक्षिण में तहसील डबरा 
सिटी सेंटर में शामिल होंगे जिसका मुख्यालय एवं तहसील चिनौर 
सिटीसेंटर ग्वालियर होगा । 
वर्तमान तहसील ग्वालियर के रा 0नि 0 मं 0 बेहट पूर्व में प्रस्तावित तहसील 
के प ० ह0 नं 0 138 से 140 , 148 से 160 तथा मुरार 
154 से 159 तक कुल 12 पटवारी हल्के तथा पश्चिम 

तहसील 
रा० नि ० मं ० हस्तिनापुर के प० हानं 0 111 , 122. | घाटीगांव 
126 से 128, 130, 136 , 137 , 142 से 147 , 

उत्तर में 

तहसील मुरैना 
151 से 153 तक कुल 17 पटवारी हल्के, जिला मुरैना 
रा० नि ० म ० मुरार के प० ह 0 नं0 92 से 94 तथा | दक्षिण में -- तहसील धाटीगांव 
97 से 103 तक कुल 10 पटवारी हल्के , | एवं प्रस्तावित तहसील लश्कर 
रा ० नि ० म ० बडागांव के प० ह नं 0 89 से 91, 
109 से 113, 124, 129 , 131 तथा 132 तक 
कुल 12 पटवारी हल्के तथा रा ० नि ० म ० 
सुपावली के प०ह 0 नं 0 104 से 108, 114 से 
121, 123 तथा 125 तक कुल 15 पटवारी 
हल्के , रा ० नि ० म ० लश्कर के प ० हानं 0 58 , 59 , 
62, 63, 66 एवं 67 कुल 6 पटवारी हल्के 
तथा रा ० नि ० म ० गिरवाई के प०हानं 0 37, 38 
एवं 68 से 71 कुल 6 पटवारी हल्के , 
रा ० नि ० म ० महलगांव के प ० हानं 0 61 एवं 72 
से 77 कुल 7 पटवारी हल्के , रा ० नि ० म ० मेहरा 
के पाह 0 नं 0 60 एवं 78 से 83 कुल 7 
पटवारी हल्के तथा रा ० नि ० म ० उटीला के 
प ०हनं0 84 से 88 एवं 133 से 135 कुल 8 
पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 100 पटवारी 
हल्के जिनमें 228 राजस्व ग्राम हैं , अपवर्जित 
होंगे , प्रस्तावित शेष तहसील ग्वालियर में 
रा ० नि ० मं 0 कुलैथ के प० ह 0 नं 0 32 से 36 एवं 
39 से 45 तक कुल 12 पटवारी हल्के तथा 
रा 0 नि 0 मं 0 पुरानीछावनी के प० ह 0 नं 0 46 से 
53 तथा 55 तक कुल 9 पटवारी हल्के तथा 
रा० नि ० म ० बहोडापुर के प० ह0 नं 0 54, 56, 57, 
64, 65 , 95 एवं 96 तक कुल 7 पटवारी 
हल्के इस प्रकार कुल 28 पटवारी हल्के 
जिनमें 58 राजस्व ग्राम शामिल रहेंगे, जिसका 
मुख्यालय ‘ग्वालियर होगा । 
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दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन 


3 / प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित् करने की 
समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके । 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ज़्ज 

अरुण तिवारी , 


प्रमुख सचिव. 


भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2015 


क्र . एफ - 12-15-2014 - सात - शा .2 ए.-- राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ 16-31-2013 - सात-2 ए, दिनांक 17-7-2013 द्वारा 
एमपीजेपी कोल लिमिटेड डोंगरीताल -2 कोल ब्लाक रेलवे साइडिंग निर्माण हेतु जिलासिंगरौली की तहसील सरई के ग्राम गजरा बहरा , खसराज़्नं.65, 
रकबा 4.98 हेक्टेयर , ग्राम खनुआखास का खसरा नं . 50, रकबा 9.32 हेक्टेयर , ग्राम सुनआनया का खसरा नं. 2, रकबा 0.12 हेक्टेयर , ग्राम 
फाटपानी का खसरा नं. 12 , रकबा 2.88 हेक्टेयर, ग्राम झलरी का खसरा नं. 47, रकबा 17.06 हेक्टेयर एवं ग्राम बजौड़ी का खसरा नं. 9, रकबा 
2.93 हेक्टेयर इस प्रकार कुल रकबा 37.29 हेक्टेयर निजी भूमि को भू - अर्जन अधिनियम, 1984 के प्रावधान अन्तर्गत सशर्त भू - अर्जन करने की 
स्वीकृति दी गई थी . 


( 2 ) ज्ज्भू - अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 1 ) की अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 13 सितम्बर 2013 को तथा धारा 6 का प्रकाशन 
दिनांक 7 मार्च 2014 को किया गया. 


( 3 ) ज्ज्राज्य शासन का समाधान हो गया है कि उपरोक्त पैरा -2 में उल्लेखित प्रकाशित अधिसूचनाओं में दिए गए विवरण अनुसार उक्त 
भूमियों के भूमिस्वामियों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है और न ही कब्जा लिया गया है . 


4.ज्ज्अत : भू - अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 93 में वर्णित 
प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भू - अर्जन की कार्यवाही प्रत्याहृत की जाती है. 


जज 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

एस. के . रजक , उपसचिव . 
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कार्यालय, कलेक्टर , जिला रायसेन मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 


क्र . 139 - भू - अर्जन -2015 


रायसेन, दिनांक 25 अप्रैल 2015 


कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश 


रायसेन, दिनांक 17 अप्रैल 2015 


भू - अर्जन -प्र.क्र . 4 - अ -82-13-14 -दिनांक 4-4-2015.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों 
के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) 
में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 


करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 की उपधारा ( 2 ) 
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


ग्राम 


का वर्णन 


अर्जनीय रकबा 
( हे. में ) लगभग 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायसेन गौहरगंज़ 


धनखेडी 


0.227 


कार्यपालन यंत्री, म.प्र., 
लोक निर्माण विभाग सेतु 
निर्माण संभाग , भोपाल. 


मण्डीदीप पडोनियां मार्ग में 
बेतवा नदी पर पुल एवं पहुंच 


योग . 


0.227 


मार्ग हेतु . 


( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय गौहरगंज में देखा जा सकता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

जे. के . जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव . 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग 


छतरपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2015 


प्र . क्र . 2 - अ - 82-2014-15. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत : भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11( 1 ) 
के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) 
में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया 
जाता है. चूंकि ललितपुर - खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन में आने वाली अधिकांश भू- भाग की भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी 
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सार्वजनिक प्रयोजन 


है इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 
जिला तहसील नगर/ ग्राम 

लगभग क्षेत्रफल के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी 

( हे. में ) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 


का वर्णन 


( 6 ) 


छतरपुर 


राजनगर 


बसारी ( पूरक ) 


22.000 


भू - अर्जन अधिकारी, राजनगर 


ललितपुर - खजुराहो नई बड़ी रेल 
लाईन का निर्माण कार्य. 


( 2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू - अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग 


भिण्ड , दिनांक 17 अप्रैल 2015 


क्र . 1 -- अ -82-13-14 - भू - अर्जन . - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है . अतः भूमि अर्जन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना 
के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार 
नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के 
खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य 
नहर/ माइनर नहर/ सब- माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण 
धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का विवरण 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के अन्तर्गत 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हे. में ) 
( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


भिण्ड 


गोहद 


बांकेपुर 


रकबा 0.930 
( संलग्न सूची अनुसार ) 


कार्यपालन यंत्री, हरसी, 
उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र . 2 , 
डबरा, जिला ग्वालियर. 


हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला 
माता शाखा नहर की टेल - माइनर 
के एक्सटेंशन के निर्माण हेतु. 


( 1 ) सर्वे नंबरान की सूची संलग्न है . 


( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू - अर्जन अधिकारी गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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फार्म एक ( 3 ) 


ग्राम वाकेपुर, तहसील गोहद, 

जिला भिण्ड. 
हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता उपशाखा 

के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव 


स.क्र . 


नहर का नाम एवं ग्राम का नाम 


सर्वे क्रमांक 


सर्वे का कुल रकबा 


रिमार्क 


नहर में आने वाले 


क्षेत्र का रकबा 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


1 


226 


0.77 


0.14 


हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र . 2, 
संभाग ग्वालियर. 


224 


1.15 


0.12 


223 


0.21 


0.10 


177 


1.34 


0.03 


206 


0.88 


0.06 


205 


1.57 


0.14 


181 


0.34 


0.08 


180 


1.18 


0.07 


179 


1.17 


0.09 


178 


0.09 


0.05 


182 


0.51 


0.05 


योग .. 


0.93 


क्र . 2 - अ- 82-13-14 - भू - अर्जन. --चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना 
के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार 
नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के 
खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य 
नहर/ माइनर नहर/ सब - माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण 
धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 

अनुसूची 
भूमि का विवरण 

धारा 12 के अन्तर्गत 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम 

लगभग क्षेत्रफल 

प्राधिकृत अधिकारी 

( हे. में ) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


का वर्णन 


भिण्ड 


गोहद 


कमलापुर 


रकबा 0.900 
( संलग्न सूची अनुसार ) 


कार्यपालन यंत्री, हरसी, 
उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र . 2 , 
डबरा, जिला ग्वालियर, 


हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला 
माता शाखा नहर की टेल - माइनर 
के एक्सटेंशन के निर्माण हेतु. 


( 1 ) सर्वे नंबरान की सूची संलग्न है. 


( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू - अर्जन अधिकारी गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 
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फार्म एक ( 3 ) 


ग्राम कमलापुर , 


तहसील गोहद, 


जिला भिण्ड. 


" 


हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता उपशाखा 

के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव 


स.क्र . 


नहर का नाम एवं ग्राम का नाम 


सर्वे क्रमांक 


सर्वे का कुल रकबा 


रिमार्क 


नहर में आने वाले 
क्षेत्र का रकबा 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


-- 


38 


1.14 


0.04 


हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र . 2, 
संभाग ग्वालियर. 


24 


0.98 


0.04 


25 


1.17 


0.02 


26 


0.98 


0.01 


23 


2.45 


0.03 


7 


0.64 


0.06 


12 


0.90 


0.17 


11 


1.6 


0.04 


13 


1.59 


0.05 


6 


1.77 


0.24 


5 


0.84 


0.02 


योग . 


0.90 


क्र . 1 - अ - 82-14-15 - भू - अर्जन . - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना 
के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार 
नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के 
खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य 
नहर / माइनर नहर / सब - माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण 
धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 

अनुसूची 


भूमि का विवरण 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के अन्तर्गत 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हे. में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


भिण्ड 


गोहद 


पाली 


सर्वे क्र . 2081 में से 
रकबा 0.100 हे . 


कार्यपालन यंत्री, हरसी , 
उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र . 2 , 
डबरा , जिला ग्वालियर . 


हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला 
माता शाखा नहर की 1 - आर 
माइनर के निर्माण हेतु. 


( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू - अर्जन अधिकारी गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है . 
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मध्यप्रदेश राजपत्र, 

दिनांक 1 मई 2015 


[ भाग 1 


क्र . 2 - अ -82-14-15- भू - अर्जन.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत : भूमि अर्जन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना 
के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार 
नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के 
खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . मुख्य 
नहर / माइनर नहर / सब - माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण 
धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 

अनुसूची 
भूमि का विवरण 

धारा 12 के अन्तर्गत 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 

प्राधिकृत अधिकारी 

( हे. में ) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


भिण्ड 


गोहद 


खरौआ 


सर्वे क्र . 2467 में से 
रकबा 0.160 हे . 


कार्यपालन यंत्री, हरसी, 
उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र . 2 , 
डबरा, जिला ग्वालियर . 


हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला 
माता शाखा नहर की 6 - एल 
के निर्माण हेतु. 


( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू - अर्जन अधिकारी गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


क्र . 3 - अ - 82-14-15 - भू - अर्जन.-- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना 
के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार 
नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के 
खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य 
नहर/ माइनर नहर / सब - माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है , इस कारण 
धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 

अनुसूची 
भूमि का विवरण 

धारा 12 के अन्तर्गत 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 

प्राधिकृत अधिकारी 

( हे. में ) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


भिण्ड 


गोहद 


चम्हेड़ी 


सर्वे क्र . 1263 में से 
रकबा 0.120 हे ... 


कार्यपालन यंत्री , हरसी, 
उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र . 2 , 
डबरा , जिला ग्वालियर. 


हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला 
माता शाखा नहर की 2- एल / 
1 - आर के निर्माण हेतु. 


( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू - अर्जन अधिकारी गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 
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क्र . 4 - अ -82-14--15 - भू- अर्जन .--- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत : भूमि अर्जन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना 
के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार 
नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के 
खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य 
नहर/ माइनर नहर / सब - माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण 
धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है 

अनुसूची 
भूमि का विवरण 

धारा 12 के अन्तर्गत 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी 

का वर्णन 
( हे. में ) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
भिण्ड गोहद छरेंटा सर्वे क्र . 687/1, 687/2 कार्यपालन यंत्री, हरसी, 

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला 
( करवास ) में से रकबा 0.120 हे . उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र . 2, माता शाखा नहर की 3 - आर/ 

डबरा, जिला ग्वालियर. 

1 - आर के निर्माण हेतु . 


नगर/ ग्राम 


( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू - अर्जन अधिकारी गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


क्र . 33 - अ - 82-12-13 - भू - अर्जन. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत : भूमि अर्जन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना 
के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार 
नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के 
खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य 
नहर / माइनर नहर । सब - माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण 
धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 

अनुसूची 
भूमि का विवरण 

धारा 12 के अन्तर्गत 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी 

का वर्णन 
( हे. में ) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


नगर/ ग्राम 


भिण्ड 


गोहद 


आलौरी 


रकबा 1.57 हे. 
( संलग्न सूची अनुसार ) 


कार्यपालन यंत्री, हरसी, 
उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र . 2 , 
डबरा, जिला ग्वालियर. 


हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला 
माता शाखा नहर की 5 - एल 
के निर्माण हेतु. 


( 1 ) सर्वेनंबरान की सूची संलग्न है. 


( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू - अर्जन अधिकारी गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

मधुकर अग्नेय , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. 
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फार्म एक ( 3 ) 

ग्राम आलोरी, तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं. 
हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता उपशाखा 

के 5 एल के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव 
स . क्र . नहर का नाम एवं ग्राम का नाम सर्वे क्रमांक सर्वे का कुल रकबा 

नहर में आने वाले 

रिमार्क 

क्षेत्र का रकबा 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र . 2 , 
संभाग ग्वालियर. 


1 . 


1592 


0.47 


0.06 


2 . 


1593 


0.21 


0.05 


3 . 


1594 


0.25 


0.04 


4 . 


1595 


0.55 


0.05 


5 . 


1597 


0.68 


0.05 


6 . 


0.71 


0.10 


1598 / मिन 
1598 / मिन 


7 . 


0.72 


8 . 


1600 


0.47 


0.08 


9 . 


1603 


0.45 


0.04 


10. 


1602 


0.45 


0.02 


11. 


1604 


0.23 


0.01 


12 . 


1607 


0.29 


0.06 


13. 


1606 


0.18 


0.03 


14. 


1610 


0.26 


0.02 


15 . 


1611 


0.21 


0.08 


16 . 


1733 


0.14 


0.01 


17. 


1613 


0.27 


0.04 


18 . 


1614 


0.52 


0.10 


19. 


1615 


0.11 


0.01 


20 . 


1616 


0.05 


0.04 


21. 


1617 


0.07 


0.01 


22. 


1618 


0.55 


0.03 


23. 


1737 


0.25 


0.01 


24. 


1619 


0.54 


0.05 


25 . 


1620 


1.08 


0.04 


26 . 


1621 


0.87 


0.13 


27 . 


1735 


1.00 


0.01 


28 . 


1630 


0.18 


0.01 


29 . 


1629 


0.49 


0.11 


30 . 


1632 


1.01 


0.11 


31 . 


1654 


0.16 


0.04 


32 . 


1655 


0.37 


0.05 


33. 


1659 


0.12 . 


0.04 


34 . 


1660 


0.21 


0.04 


टोटल .. 


1.57 
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राज्य शासन के आदेश 

राजस्व विभाग 
कार्यालय, प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन 

उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 

रीवा, दिनांक 4 अप्रैल 2015 
प . क्र . 726 - प्रशा.- भू- अर्जन -2014-15.---. चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील लगभग क्षेत्रफल अधिकृत अधिकारी 

का वर्णन 
( हेक्टेयर में ) 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
रीवा मनगवां 

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर बहुती नहर के डगडगपुर वितरक 

संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . नहर के निर्माण कार्य हेतु. 
भूमि के नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


नगर/ ग्राम 


मोथी 426 


4.500 


प . क्र . 728 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15.--- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 

चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


करता 


का वर्णन 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल 

अधिकृत अधिकारी 

( हेक्टेयर में ) 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
रीवा मनगवां 

ढाढर 4.500 कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर बहुती नहर के 

डगडगपुर 

वितरक 

संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ). नहर के निर्माण कार्य हेतु. 
भूमि के नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 
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प. क्र . 730 -प्रशा.-- भू - अर्जन - 2014-15.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत: भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


मनगवां 


बाबूपुर 379 


2.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म. प्र . ). 


बहुती नहर के डगडगपुर वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि के नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 


प. क्र . 732 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है . अतः भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


मनगवां 


लौरी खुर्द 


4.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


बहुती नहर के डगडगपुर वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु . 


517 


भूमि के नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 


1171 


प. क्र . 734 - प्रशा. - भू - अर्जन - 2014-15...-- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है . अतः भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


के 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


मनगवां 


धाराविभा 


8.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म. प्र . ). 


बहुती नहर के डगडगपुर वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प. क्र . 736 - प्रशा. - भू - अर्जन - 2014-15.-- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


नईगढ़ी 


झूसी 362 


14.550 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र . ) . 


बहुती नहर के डगडगपुर वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 


1172 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मई 2015 


[ भाग 1 


प . क्र . 738 - प्रशा.- भू - अर्जन -2014-15. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


नईगढ़ी 


भटिगवां 


15.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) . 


बहुती नहर के डगडगपुर वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


770 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प . क्र . 740 - प्रशा.- भू - अर्जन -2014-15.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


नईगढ़ी 


बहेरा 710 


6.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


बहुती नहर के डगडगपुर वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 


1173 


प. क्र . 742 - प्रशा.- भू- अर्जन -2014-15 .---. चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


नईगढ़ी 


तिवरिगंवा 


10.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र . ) . 


बहुती नहर के डगडगपुर वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


433 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प. क्र . 744 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


नईगढ़ी इटहा खपरैलान 


8.600 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) . 


बहुती नहर के डगडगपुर वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


62 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


1174 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 


[ भाग 1 


प . क्र . 746 -- प्रशा. - भू - अर्जन - 2014-15.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


नईगढ़ी 


इटहा 


9.200 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र . ). 


बहुती नहर के डगडगपुर वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


गंगाराम 55 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प. क्र . 748 - प्रशा.-- भू- अर्जन - 2014-15.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


मऊगंज 


मिसिरगवां 


1.062 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म. प्र . ) . 


बहुती नहर के डगडगपुर वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु . 


850 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 


1 
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प . क्र . 750 - प्रशा.- भू - अर्जन -2014-15 .--- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची 
के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


मऊगंज पलिया त्रिवेणी 


9.458 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र . ) . 


बहुती नहर के डगडगपुर वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


सिंह 594 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 


प. क्र . 752 - प्रशा .-- भू - अर्जन - 2014-15.-- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


मनगंवा 


बांस 377 


4.706 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


बहुती नहर के डगडगपुर वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


1176 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 


[ भाग 1 


प. क्र . 754 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


नईगढ़ी 


कौदा 653 


2.559 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ). 


बहुती नहर के डगडगपुर वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 


प. क्र . 756 -- प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


मनगवां 


सिरैया 


2.644 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म. प्र . ). 


बहुती नहर के डगडगपुर वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


545 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 


1177 


प . क्र . 758 - प्रशा.- भू - अर्जन -2014-15.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के बहुती मुख्य नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ 
अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं 
किया जा रहा है : 


1 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


मनगंवा 


500 


रघुराजगढ 

574 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) . 


बहुती मुख्य नहर के निर्माण 


कार्य हेतु. 


. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 


प . क्र . 760 - प्रशा.- भू- अर्जन - 2014-15.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है . अतः भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची 
के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के बहुती मुख्य नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ 
अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं 
किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


मनगवां 


उलही खुर्द 


1.400 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र . ) . 


बहुती मुख्य नहर के निर्माण 


55 


कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


1178 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 


[ भाग 1 


प. क्र . 762 - प्रशा.-- भू - अर्जन - 2014-15. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के बहुती मुख्य नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ 
अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं 
किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


मऊगंज 


सगरा 579 


1.600 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र . ). 


बहुती मुख्य नहर के निर्माण 


कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प . क्र . 764 - प्रशा.- भू- अर्जन - 2014-15.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


बक्छेरा 


13.500 


रायपुर 
कर्चुलियान 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


बहुती नहर के अमिलकी वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


405 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 


1179 


प . क्र . 766 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15.-- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 
( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता 
है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक 
नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक 
समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


रौरा 563 


15.800 


रायपुर 
कर्चुलियान 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) . 


बहुती नहर के अमिलकी वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प . क्र . 768 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15.--- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 
( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता 
है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक 
नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक 
समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


पहाडिया 


4.800 


रायपुर 
कर्चुलियान 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ). 


बहुती नहर के अमिलकी वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु . 


367 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 


[ भाग 1 


प. क्र . 770 - प्रशा. - भू - अर्जन - 2014-15.---- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 
( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता 
है . चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक 
नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक 
समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


पटना 329 


13.800 


रायपुर 
कर्चुलियान 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग , जिला रीवा ( म . प्र . ). 


बहुती नहर के अमिलकी वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प . क्र . 772 - प्रशा.- भू - अर्जन -2014-15.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत : भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 
( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता 
है . चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक 
नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक 
समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


सिरखिनी 


4.500 


रायपुर 
कर्चुलियान 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग , जिला रीवा ( म . प्र. ). 


बहुती नहर के अमिलकी वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


596 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 
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प . क्र . 774 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15 . - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 
( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता 
है . चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक 
नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक 
समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


रोर 561 


3.200 


रायपुर 
कर्चुलियान 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग , जिला रीवा ( म . प्र. ). 


बहुती नहर के अमिलकी वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 


प . क्र . 776 - प्रशा.-- भू - अर्जन - 2014-15.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 
( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता 
है . चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक 
नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक 
समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


um 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


रामनई 


2.200 


रायपुर 
कर्चुलियान 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग, जिला रीवा ( म . प्र. ). 


बहुती नहर के अमिलकी वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


548 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


1182 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 


[ भाग 1 


प , क्र . 778 - प्रशा. - भू - अर्जन - 2014-15.--- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत : भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 
( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता 
है . चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक 
नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक 
समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


रोर 562 


7.200 


रायपुर 
कर्चुलियान 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग , जिला रीवा ( म . प्र. ). 


बहुती नहर के अमिलकी वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प. क्र . 780 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014--15 .--- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत : भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 
( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता 
है . चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक 
नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक 
समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


रायपुर 


15.500 


रायपुर 
कर्चुलियान 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ). 


बहुती नहर के अमिलकी वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


549 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 


1183 


प. क्र . 782 - प्रशा.- भू - अर्जन -2014--15 . - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 
( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता 
है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक 
नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक 
समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


ऐतला 37 


8.500 


रायपुर 
कर्चुलियान 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) . 


बहुती नहर के अमिलकी वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


, 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 


प. क्र . 784 -- प्रशा.- भू - अर्जन -2014-15. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत : भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 
( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता 
है . चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक 
नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक 
समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


भलुहा 


10.900 


रायपुर 
कर्चुलियान 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ). 


बहुती नहर के अमिलकी वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


466 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


1184 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 


[ भाग 1 


प . क्र . 786 - प्रशा .-- भू - अर्जन -2014-15.- -चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


भलुही 467 


8.700 


रायपुर 
कर्चुलियान 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) . 


बहुती नहर के अमिलकी वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प. क्र . 788 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15.-- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची 
के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


.mmmun 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


टेपरो 226 


5.000 


रायपुर 
कर्चुलियान 


कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र . ) . 


बहुती नहर के अमिलकी वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 
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प . क्र . 790 - प्रशा.-- भू- अर्जन - 2014-15. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत: भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


.. 


भूमि का वर्णन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


गुढ़ 


खजुहा खुर्द 


15.400 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


बहुती नहर के अमिलकी वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु . 


118 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 


प. क्र . 792 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15.-- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


गुढ़ 


पुरास 


6.400 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ). 


बहुती नहर के अमिलकी वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 


1186 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मई 2015 


[ भाग 1 


प. क्र . 794 - प्रशा.- भू - अर्जन -- 2014-15.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्य 
पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


गुढ़ 


पतौता 


8.400 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


बहुती नहर के अमिलकी वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु . 


337 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 


प. क्र . 796 - प्रशा.-- भू - अर्जन - 2014--15. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


कोलैया 


6.400 


रायपुर 
कर्चुलियान 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


बहुती नहर के अमिलकी वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


107 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 


1187 


प . क्र . 798 -प्रशा.- भू - अर्जन -2014-15.--- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


खुझ 133 


13.100 


रायपुर 
कर्चुलियान 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


बहुती नहर के अमिलकी वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 


प. क्र . 800 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


. 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


बरहदी 


15.500 


रायपुर 
कर्चुलियान 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


बहुती नहर के अमिलकी वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


420 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


1188 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 


[ भाग 1 


प . क्र . 802 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है 


IMARA 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


वुडवा 442 


15.200 


रायपुर 
कर्चुलियान 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म. प्र . ) . 


बहुती नहर के अमिलकी वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प. क्र . 804 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15.-- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है . चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


- का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


बरेही 


20.100 


रायपुर 
कर्चुलियान 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


बहुती नहर के अमिलकी वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


400 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 


1189 


प . क्र . 806 -- प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


सुरसा कला 


16.100 


रायपुर 
कर्चुलियान 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


बहुती नहर के अमिलकी वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु . 


609 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प . क्र . 808 - प्रशा.- भू - अर्जन -2014-15. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


लेडुआ 


4.510 


रायपुर 
कर्चुलियान 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


बहुती नहर के अमिलकी वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु . 


573 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


1190 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मई 2015 


[ भाग 1 


प. क्र . 810 - प्रशा.- भू - अर्जन -2014-15. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 

अधिकृत अधिकारी 

( हेक्टेयर में ) 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
रीवा रायपुर गोरगांव 

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर बहुती नहर के अमिलकी वितरक 
कर्चुलियान 

संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) . नहर के निर्माण कार्य हेतु. 
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


15.200 


165 


प . क्र . 812- प्रशा.-- भू- अर्जन - 2014-15.-- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल अधिकृत अधिकारी 

का वर्णन 
( हेक्टेयर में ) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


नगर / ग्राम 


रीवा रायपुर गोरगांव 15.500 

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर बहुती नहर के अमिलकी वितरक 
कर्चुलियान 164 

संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . नहर के निर्माण कार्य हेतु , 
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 


प. क्र . 814 --प्रशा.- भू - अर्जन -- 2014-15. ~ चूंकि , 

---- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
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नगर / ग्राम 


215 


वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल अधिकृत अधिकारी 

का वर्णन 
( हेक्टेयर में ) 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
रीवा रायपुर झॉझर 3.990 

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर बहुती नहर के अमिलकी वितरक 
कर्चुलियान 

संभाग जिला रीवा ( म . प्र . ) . नहर के निर्माण कार्य हेतु. 
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 
प. क्र . 816- प्रशा. - भू - अर्जन - 2014-15 . - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत : भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के 
खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल अधिकृत अधिकारी 

का वर्णन 
( हेक्टेयर में ) 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
रीवा रायपुर कुइया कला 

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर बहुती नहर के अमिलकी वितरक 
कर्चुलियान 

संभाग जिला रीवा ( म . प्र . ). नहर के निर्माण कार्य हेतु . 
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 


नगर/ ग्राम 


2.710 


90 


प. क्र . 818 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के 
खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल अधिकृत अधिकारी 

का वर्णन 
( हेक्टेयर में ) 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
रीवा रायपुर पडरिया 

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर बहुती नहर के अमिलकी वितरक 
कर्चुलियान 

संभाग जिला रीवा ( म . प्र . ) . नहर के निर्माण कार्य हेतु. 
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


नगर/ ग्राम 


10.500 


361 


1192 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 


[ भाग 1 


. 


प . क्र . 820 - प्रशा. - भू - अर्जन - 2014-15.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत : भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की 
उपधारा ( 1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के 
खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


रीवा 


गुढ़ 


3.360 


पुरवा 
381 


कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ). 


( 6 ) 
बहुती नहर के अमिलकी वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


क्र . 822 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014--15. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के 
खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 
वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत 
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


गुढ़ 


गेरूआरी 


3.523 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


बहुती नहर के रतहरा वितरक 
नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


17 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आर. डी . एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव . 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मई 2015 
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रीवा, दिनांक 17 अप्रैल 2015 


प. क्र . 912 - प्रशा.- भू - अर्जन -2014-15.-- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत : भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के 
खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


सतना 


अमरपाटन 


निमहा 


5.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) . 


बेला वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 


प. क्र . 914- प्रशा.-- भू- अर्जन - 2014--15.-~-चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत : भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के 
खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


सतना 


अमरपाटन 


6.000 


ललितपुर 
नं . 2 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ). 


बेला वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 


[ भाग 1 


प . क्र . 916 - प्रशा. - भू - अर्जन - 2014-15.-- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत : भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के 
खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


सतना 


अमरपाटन 


5.000 


ललितपुर 
नं . 1 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ). 


बेला वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प. क्र . 918- प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के 
खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू -3 

-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


सतना 


अमरपाटन 


भडरा 


3.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ). 


बेला वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 
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प . क्र . 920 - प्रशा. - भू - अर्जन - 2014-15.-- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत : भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के 
खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ 

अंश भाग 

भू -३अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


के 


R 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


सतना 


अमरपाटन विछिया कला 


3.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र . ) . 


बेला वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु . 


, 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 


प . क्र . 922 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 
( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता 
है . चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की 
जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट 
का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


. 


सतना 


अमरपाटन 


भड़री 


2.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ). 


बेला वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 
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[ भाग 1 


प. क्र . 924 - प्रशा.-- भू - अर्जन -2014-15.-- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत : भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


सतना 


अमरपाटन 


रामगढ़ 


3.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) . 


बेला वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प . क्र . 926 - प्रशा.- भू - अर्जन -2014-15. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत : भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


सतना 


अमरपाटन विधुई कला 


3.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


बेला वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


भाग 1 ] 
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प. क्र . 928 - प्रशा. - भू - अर्जन -2014--15.... चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


सतना 


अमरपाटन 


ताला 


20.000 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र . ) . 


बेला वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प. क्र . 930 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014--15.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत : भूमि - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


सतना 


अमरपाटन 


पड़री 


4.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) . 


बेला वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 
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[ भाग 1 


प. क्र . 932 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15.--- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


सतना 


अमरपाटन पोंडी कला 


4.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ). 


बेला वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प. क्र . 934 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15 . - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


सतना 


अमरपाटन 


खड़गडा 


3.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


बेला वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


भाग 1 ] 
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प. क्र . 936 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15..--- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है, चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


सतना 


अमरपाटन 


बढ़रखा 


4.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र . ) . 


बेला वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प. क्र . 938 - प्रशा.- भू - अर्जन -2014-15.--- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है . अतः भूमि - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


सतना 


अमरपाटन 


विगौडी 


3.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ). 


बेला वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 
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[ भाग 1 


प. क्र . 940 - प्रशा. - भू - अर्जन - 2014-15. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


सतना 


अमरपाटन 


तुर्की गोसाई 


2.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


बेला वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प. क्र . 942 - प्रशा. - भू - अर्जन - 2014-15. --~-चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची 
के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 


का वर्णन 


( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


सतना 


अमरपाटन 


इटमा 


3.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ). 


बेला वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मई 2015 
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प . क्र . 944 - प्रशा.-- भू - अर्जन - 2014-15.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत : भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


गुढ़ 


पटना 328 


1.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


रतहरा वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प. क्र . 946 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15 . - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक में माइनर एवं सब -माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


गुढ़ 


भीटा 474 


2.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


रतहरा वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 
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प. क्र . 948 - प्रशा.- भू- अर्जन -2014-15... चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है 


.avaree 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


गुढ़ 


पहाऊ 355 


3.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र . ) . 


रतहरा वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प. क्र . 950 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15.-- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


. 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


गुढ़ 


गु 


चदिहर 176 


3.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


रतहरा वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि के नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 
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क्र . 952 -प्रशा.-- भू - अर्जन -2014-15.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत : भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 
( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता 
है . चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक में माइनर एवं सब -माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में 
की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


गुढ़ 


कौवाढ़ान 115 


2.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ). 


रतहरा वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प. क्र . 954 - प्रशा. -- भू - अर्जन - 2014-15.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ 
अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं 
किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


सतना 


अमरपाटन 


खुटहा 


8.400 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


बेला वितरक नहर के 
निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 


[ भाग 1 


प . क्र . 956 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15.--- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के 
खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ 
अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं 
किया जा रहा है : 


- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


सतना 


अमरपाटन 


बरा 


18.400 


बेला वितरक नहर के निर्माण 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प . क्र . 958 - प्रशा.- भू - अर्जन -2014-15 .--- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के 
खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ 
अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं 
किया जा रहा है : 


: 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


सतना 


अमरपाटन 


डोमा 


8.500 


बेला वितरक नहर के निर्माण 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ). 


कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 
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प. क्र . 960 - प्रशा.-- भू- अर्जन - 2014-15 . - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत : भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 
( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता 
है . चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश 
भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया 
जा रहा है । 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


सतना 


अमरपाटन बिछिया कला 


13.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


बेला वितरक नहर के 
निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प. क्र . 962 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15.-- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 
( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता 
है . चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश 
भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया 
जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


सतना 


अमरपाटन बहेलिया भाट 


8.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म. प्र . ). 


बेला वितरक नहर के 
निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


1206 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 


[ भाग 1 


प . क्र . 964 - प्रशा.- भू - अर्जन -2014--15..... चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ 
अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं 
किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


सतना 


अमरपाटन बिछिया खुर्द 


15.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


बेला वितरक नहर के 
निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प. क्र . 966 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15..... चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


- 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


गुढ़ 


चन्देही 177 


2.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


रतहरा वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 
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प . क्र . 968--प्रशा. - भू - अर्जन -2014-15.-- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत : भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक में माइनर एवं सब- माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


.. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


गुढ़ 


बंजारी 399 


2.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) . 


रतहरा वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प. क्र . 970 -प्रशा. - भू - अर्जन - 2014-15.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत : भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


गुढ़ 


गेरूई 166 


2.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


रतहरा वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 
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[ भाग 1 


प . क्र . 972 - प्रशा.-- भू - अर्जन -2014-15.-- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


गुढ़ 


हटवा 629 


2.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


रतहरा वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प . क्र . 974 - प्रशा.- भू - अर्जन -2014-15.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के 
खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


गुढ़ 


बड़ागांव 411 


4.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ). 


रतहरा वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 
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प . क्र . 976 -- प्रशा.-- भू - अर्जन - 2014-15. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत : भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची 
के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


गुढ़ 


रकरिया 542 


4.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म. प्र . ). 


रतहरा वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 


प. क्र . 978 - प्रशा .-- भू - अर्जन -2014-15.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची 
के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


টিলা 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


गुढ़ 


खजुहा 119 . 


10.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ). 


रतहरा वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 


[ भाग 1 


प. क्र . 980 - प्रशा.-- भू - अर्जन - 2014-15.--- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


हुजूर 


पड़रिया 359 


5.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ). 


रतहरा वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प . क्र . 982 - प्रशा.- भू - अर्जन -2014-15 .--- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत : भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


हुजूर 


नैकिन 322 


4.500 


कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


रतहरा वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 
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प . क्र . 984 - प्रशा. - भू - अर्जन - 2014-15.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


हुजूर 


बिहरिया 438 


4.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र . ) . 


रतहरा वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प. क्र . 986 -- प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


गुढ़ 


गोरगी 163 


5.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र . ). 


रतहरा वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 
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[ भाग 1 


प. क्र . 988 - प्रशा. - भू - अर्जन -2014-15.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू -अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


লিলা 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


गुढ़ 


महसांव 501 


8.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


रतहरा वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प . क्र . 990 - प्रशा.- भू - अर्जन -2014-15 .--- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के 
खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक में माइनर एवं सब- माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 17( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


गुढ़ 


रीठी 554 


4.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


रतहरा वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 
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प. क्र . 992 - प्रशा.- भू- अर्जन - 2014-15 . - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत : भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के 
खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


गुढ़ 


सिगटी 590 


1.5000 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ). 


रतहरा वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प. क्र . 994 - प्रशा. - भू- अर्जन - 2014-15. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


गुढ़ 


मिर्चवार 5 


2.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


रतहरा वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु. 


- 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 
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[ भाग 1 


प. क्र . 996 - प्रशा.- भू - अर्जन -2014-15.--- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है . अतः भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक में माइनर एवं सब -- माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


हुजूर 


लोही 575 


5.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) . 


रतहरा वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि के नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 


क्र . 998 - प्रशा. - भू - अर्जन - 2014-15.-- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत : भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 
( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता 
है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में 
की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


गुढ़ 


ढ़ 


खडडा 116 


5.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


रतहरा वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


भाग 1 ]] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मई 2015 


1215 


प . क्र . 1000 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15.-- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत : भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची 
के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हे. में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


गुढ़ 


जोकिहा 211 


4.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) . 


रतहरा वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प. क्र . 1002- प्रशा.-- भू - अर्जन - 2014-15. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची 
के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हे. में ) 
( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


रायपुर कर्चु. 


जिउला 


8.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ). 


रतहरा वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु. 


206 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


1216 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 


[ भाग 1 


प. क्र . 1004 - प्रशा. - भू- अर्जन -2014-15 .--- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है . अत : भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( हे. में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


हुजूर 


रतहरी 541 


5.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


रतहरा वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 


प. क्र . 1006 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15 . - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


. 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हे. में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


हुजूर 


रतहरा 


5.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) . 


रतहरा वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु . 


540 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मई 2015 
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प. क्र . 1008 - प्रशा.-- भू - अर्जन - 2014-15. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हे . में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


कोष्टा 103 


8.500 


रायपुर 
कर्चु. 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


रतहरा वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प. क्र . 1010 - प्रशा.- भू- अर्जन - 2014-15. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत : भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हे. में ) 
( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


हुजूर 


वेलहा 


2.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


रतहरा वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु. 


449 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


1218 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मई 2015 


[ भाग 1 


प. क्र . 1012- प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15..... चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत : भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


raman 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हे. में ) 
( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


भुन्डहा 


5.500 


रायपुर 
कर्चु. 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


रतहरा वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु. 


479 


- 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 


प. क्र . 1014 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15.---- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( हे. में ) 
( 4 ) 


( 1 ) 


. ( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


चोरगढी 


4.500 


रायपुर 
कर्चु. 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) . 


रतहरा वितरक के माइनर नहर 
के निर्माण कार्य हेतु . 


188 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 


1219 


प. क्र . 1016 - प्रशा.-- भू- अर्जन - 2014-15. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के बहुती मुख्य नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ 
अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं 
किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हे. में ) 
( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


मऊगंज 


सरई सेंगर 


0.400 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) . 


बहुती मुख्य नहर के निर्माण 


955 


कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प. क्र . 1018 - प्रशा.-- भू- अर्जन -2014-15.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश 
के भू 

अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया 
जा रहा है : 


भाग 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हे. में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


टटेहरी 


3.600 


रायपुर 
कर्चुलियान 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ). 


माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


222 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


1220 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 


[ भाग 1 


प. क्र . 1020 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014--15.-~~-चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( हे. में ) 
( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


सतना 


अमरपाटन 


धुईसा 


4.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र . ). 


बेला वितरक के माइनर नहर के 
निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प. क्र . 1022 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014--15..... चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है . चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हे. में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


सतना 


अमरपाटन 


मझगवां 


4.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र . ) . 


बेला वितरक के माइनर नहर के 
निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 


1221 


प . क्र . 1024 - प्रशा.-- भू -- अर्जन -2014-15.-- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है . अत : भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची 
के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व 
में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण 
रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हे. में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


सतना 


अमरपाटन 


मगराज 


3.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ). 


बेला वितरक के माइनर नहर के 
निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 


प . क्र . 1026 - प्रशा.-- भू -- अर्जन - 2014-15.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत : भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है . चूंकि बहुती नहर के माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश 

के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया 
जा रहा है : 


भाग 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


तमहा 


5.600 


रायपुर 
कर्चुलियान 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र . ) . 


माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


256 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 


1222 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मई 2015 


[ भाग 1 


प. क्र . 1028 - प्रशा.-- भू - अर्जन -2014-15... चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची 
के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश 
भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया 
जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हे. में ) 
( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


मनगवां 


माजन 526 


6.600 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र . ) . 


माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 


प . क्र . 1030 - प्रशा.-- भू - अर्जन -2014-15...~~ चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश 
भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया 
जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हे. में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


मनगवां 


नवागांव 


6.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म. प्र . ) . 


माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु, 


ढ़ाखरा 313 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मई 2015 


1223 


प . क्र . 1032 --प्रशा.-- भू - अर्जन - 2014-15. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश 
भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया 
जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हे. में ) 
( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


मनगवां 


पलिया 351 


6.800 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प . क्र . 1034 -- प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15.-- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत : भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश 
भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया 
जा रहा है । 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हे. में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


मनगवां 


कोलगढ़ 


7.800 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म. प्र . ) . 


माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


110 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मई 2015 


[ भाग 1 


प. क्र . 1036 - प्रशा.-- भू - अर्जन -2014-15.--- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश 
भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया 
जा रहा है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हे. में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


मनगवां 


पिपरी 372 


7.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र . ) . 


माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु , 


. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प. क्र . 1038 - प्रशा.- भू- अर्जन -- 2014-15.-- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश 
भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया 
जा रहा है : 


: 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हे. में ) 
( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


मनगवां 


सोनारूपा 


6.500 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 


माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु. 


626 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 
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प. क्र . 1040-- प्रशा.- भू - अर्जन -2014-15. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के 
खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश 
भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया 
जा रहा है । 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल अधिकृत अधिकारी 

का वर्णन 
( हे. में ) 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
रीवा मनगवां अमिरती 14 

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु. 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ). 


नगर/ ग्राम 


7.500 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. 


प . क्र . 1042 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014-15. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के 
खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश 
भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया 
जा रहा है 


ma 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत 

अधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हे. में ) 
( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


मनगवां 


4.500 


दुअरा 
273 


कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ). 


माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प. क्र . 1044 - प्रशा.- भू- अर्जन - 2014-15 .-- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के 
खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश 


1226 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 


[ भाग 1 


जिला 


भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया 
जा रहा है : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन 
तहसील नगर / ग्राम लगभग क्षेत्रफल अधिकृत अधिकारी 

का वर्णन 
( हे. में ) 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
रीवा मनगवां अमवा 9 

8.500 

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु. 

संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) . 
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू - अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


प. क्र . 1046 - प्रशा.- भू - अर्जन - 2014--15.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के 
खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि बहुती नहर के माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश 
भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया 
जा रहा है : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल 

अधिकृत अधिकारी 

( हे. में ) 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
रीवा मनगवां कछिगवां 

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 

माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु. 

संभाग जिला रीवा ( म. प्र . ) . 
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय 

में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . 


का वर्णन 


6.500 


79 


ग्राम 


प . क्र . 1048 - प्रका.- भू - अर्जन -2015. .--. चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके 
द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए 
प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस 
कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 12 ( 1 ) की उपधारा 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी 

का वर्णन 
( हे. में ) 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
रीवा मनगवां तिवनी 

0.055 

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर बाणसागर परियोजना के क्योंटी 
पैपखार 

संभाग रीवा. 

नहर के अन्तर्गत पिपरवार 
वितरक नहर की तिवनी माइनर 
नं . 2 में आने वाली भूमि के 
लिए तथा उस पर स्थित 

सम्पत्तियों का अर्जन . 
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू - अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन 

अवधि में किया जा सकता है. 


भाग 1 ] 
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ग्राम 


का वर्णन 


प. क्र . 1050 - प्रका. - भू- अर्जन - 2015.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा 
अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण 
धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 12 ( 1 ) की उपधारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी 

( हे . में ) 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
रीवा मनगवां बुढ़वा 

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर बाणसागर परियोजना के क्योंटी 
संभाग रीवा. 

नहर के अन्तर्गत पिपरवार 
वितरक नहर की बुड़वा सब 
माइनर में आने वाली भूमि 
के लिए तथा उस पर स्थित 

सम्पत्तियों का अर्जन. 
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन 

अवधि में किया जा सकता है . 


0.053 


. 


ग्राम 


का वर्णन 


प. क्र . 1052 - प्रका.- भू - अर्जन - 2015. -चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा 
अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण 
धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 12 ( 1 ) की उपधारा 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी 

( हे. में ) 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
रीवा मनगवां मांद नं . 1 

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर बाणसागर परियोजना के क्योंटी 
संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ). नहर के अन्तर्गत पिपरवार 

वितरक नहर की बुड़वा सब 
माइनर में आने वाली भूमि 
के लिए तथा उस पर स्थित 

सम्पत्तियों का अर्जन . 
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन 

अवधि में किया जा सकता है . 


0.065 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आर. डी . एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव. 
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कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं 
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग 


( 4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं 

भू - अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा 
जा सकता है. 


बैतूल , दिनांक 24 मार्च 2015 


( 5 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन 

संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

ज्ञानेश्वर बी पाटील , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव . 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला बुरहानपुर , मध्यप्रदेश एवं 
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग 


प्र. क्र . 4 - अ. - 82 - वर्ष 2013--14 - भू - अर्जन .--- चूंकि , राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू - अर्जन 
अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के 
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : 

अनुसूची 
( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - बैतूल 
( ख ) तहसील - मुलताई 
( ग ) नगर/ ग्राम - खड़कवार 
( घ ) पटवारी हल्का नं. - 47 
( ङ ) लगभग क्षेत्रफल -0.099 हेक्टर. 


बुरहानपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2015 


रा. प्र. क्र . 1 - अ - 82-2013-14. - चूंकि , राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) 
में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 
( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह 
घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये 
आवश्यकता है : 


अनुसूची 


खसरा 


नम्बर 


अर्जित रकबा 
( हेक्टर में ) 

( 2 ) 


अर्जित भूमि पर 
स्थित परिसंपत्ति 

( 3 ) 


( 1 ) भूमि का वर्णन- 


( 1 ) 


141 


शासकीय भूमि 


मकान -- 1 


( क ) जिला- बुरहानपुर 
( ख ) तहसील - बुरहानपुर 
( ग ) ग्राम --- बड़गाँवमाफी 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.186 हेक्टर. 


149 


0.020 


मकान -2 


150 


0.016 


मकान -1 


151 


0.012 


मकान-2 


153/1 


0.009 


मकान -1 


153/2 


0.042 


मकान -1 


बुरहानपुर - देड़तलाई राजमार्ग क्र . 50 के उन्नयन / चौड़ीकरण 
कार्य एवं टोल प्लाजा निर्माण 

अर्जित रकबा 

( हे. में ) 
( 1 ) 

( 2 ) 
ग्राम - बड़गॉवमाफी 


खसरा नं . 


165 


शासकीय भूमि 


मकान -2 


योग 


0.099 


मकान -- 10 


. 


74 


0.005 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता 

है - माथनी लघु जलाशय के अधिकतम जल भराव से 
प्रभावित परिसंपत्ति का अर्जन , 


161 


0.153 


162/2 


0.174 


212/1 


0.075 


212/2 


0.079 


213 


0.685 


( 3 ) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 

2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन , 
पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और 
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 
सन् 2013 ) की धारा 24-1 ( क ) लागू. 


0.015 


227 
योग- अर्जित रकबा कुल 


1.186 
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कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन 

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता 

है - बुहरानपुर - देड़तलाई राजमार्ग क्र . 50 के उन्नयन/ 

चौड़ीकरण कार्य एवं टोल प्लाजा निर्माण. 
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय 

अधिकारी ( राजस्व ), एवं भू - अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर 
तथा संभागीय प्रबन्धक, म.प्र . सड़क विकास निगम लिमिटेड 
संभाग क्र . 1, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


शिवपुरी , दिनांक 16 अप्रैल 2015 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
जे . पी. आईरिन सिंथिया , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. 


क्र . भू- अर्जन - 2014-15. - चूंकि , राज्य शासन को इस बात का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन 
( टीला तालाब की नहर निर्माण हेतु ) के लिए आवश्यकता है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक तीस , सन् 2013 ) की धारा 11 
एवं 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि 
की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


. 


कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं 
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 


अनुसूची 
( 1 ) भूमि का वर्णन - अशासकीय भूमि 

( क ) जिला - शिवपुरी 
( ख ) तहसील - करैरा 
( ग ) नगर/ ग्राम - निचरौली 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.12 हेक्टर अशासकीय भूमि . 


खसरा नम्बर 


सिवनी, दिनांक 13 अप्रैल 2015 
क्र . 3781-जि.भू.अ. -2015.---- चूंकि , राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित 
खसरा भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि 
रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह 
घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 

अनुसूची 
( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - सिवनी 
( ख ) तहसील - सिवनी रा.नि.मं. -बंडोल 
( ग ) ग्राम - चंदैरी खुर्द, प.ह.नं. 04 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.11 हे . 


अर्जित क्षेत्रफल 
( हे. में ) 
( 2 ) 


( 1 ) 


-- 


42 


0.12 


योग : 


܀ 


0.12 


( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, करैरा के 

कार्यालय में देखा जा सकता है. 


खसरा नम्बर 

( 1 ) 


अर्जित रकबा ( हे . में ) 

( 2 ) 
अशासकीय भूमि 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

राजीव चन्द्र दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. 


20/3 


0.11 


योग 


0.11 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , 
मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, 

राजस्व विभाग 


राजगढ़ ( ब्यावरा ), दिनांक 16 अप्रैल 2015 


( 2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project 

Report ) D.P.R. का निरीक्षण कार्यालय भू - अर्जन 
अधिकारी / अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा 

सकता है . 
( 3 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-~-पेंच 

परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु . 
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, 

भू - अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी में किया 
जा सकता है . 
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव . 


क्र . 2445- भू - अर्जन -- 09.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन ( डालूपुरा की पाल डूब एवं वेस्टवियर से प्रभावित भूमि ) 
के लिये आवश्यकता है , अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 
( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह 
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[ भाग 1 


घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये 
आवश्यकता है : 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं 
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 


अनुसूची 


पन्ना, दिनांक 17 अप्रैल 2015 


( 1 ) भूमि का वर्णन 


( क ) जिला----राजगढ़ 
( ख ) तहसील- खिलचीपुर 
( ग ) ग्राम - छावनी एवं डालूपुरा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल --- 4.295 हेक्टेयर. 


प्र. क्र . 014 - अ - 82 -वर्ष 2013--2014..-- चूंकि , राज्य शासन को 
यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 
( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : 


सर्वे नं . 


रकबा 
( हे. में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


ग्राम - छावनी , क्षेत्रफल 0.750 हेक्टेयर 


1 


0.145 


अनुसूची 
( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला--- पन्ना 
( ख ) तहसील - पवई 
( ग ) ग्राम - पिपरियादौन 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -15.00 हेक्टेयर. 


2 


0.165 


39 


0.275 


4 


0.165 


योग 


0.750 


खसरा नम्बर 


कुल अर्जित रकबा 

( हे . में ) 
( 2 ) 


भूमि का 
प्रकार 
( 3 ) 


ग्राम - डालूपुरा , क्षेत्रफल 3.545 हेक्टेयर 


( 1 ) 


263/2 


0.095 


8/1 


0.21 


263/3 


0.200 


8/2 


0.63 


276/2 


0.082 


9 


0.67 


418/1/3 


0.320 


7 


0.36 


418/1/4 


0.150 


12 


0.45 


418/1/7 


0.410 


16 


0.03 


418/1/8 


0.465 


18 


0.42 


418/48 


0.510 


19 


0.20 


0.527 


418/51 


283/4 


0.300 


20 


1.04 


261/1 


0.316 


21 


निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 


1.13 


309/3 


0.170 


400 


0.16 


योग 


3.545 


402 


0.63 


404 


0.03 


HomuNG 


405 


0.05 


406 


0.04 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है 

( डालूपुरा की पाल डूब एवं वेस्टवियर से प्रभावित भूमि ). 
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय 

अधिकारी ( राजस्व ), खिलचीपुर - जीरापुर के कार्यालय में 
किया जा सकता है . 


401 


0.12 


407/1 


0.03 


407/2 


0.24 


407/3 


0.24 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


410 


0.29 


411 


0.33 


प्र. क्र . 012 - अ - 82 - वर्ष 2013-2014.--- चूंकि , राज्य शासन को 
यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 
( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है 


413/1 


0.09 


413/2 


0.01 


.HARMA 


419 


0.11 


420/1 


0.05 


420/2 


0.06 


420/3 


0.18 


अनुसूची 
( 1 ) भूमि का वर्णन- 

( क ) जिला-- पन्ना 
( ख ) तहसील - पवई 
( ग ) ग्राम-.-. धैरी 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -10.55 हेक्टेयर. 


415 


0.22 


.416 


0.03 


424 


0.28 


423 


0.25 


खसरा नम्बर 


418 


0.22 


कुल अर्जित रकबा 

( हे . में ) 
( 2 ) 


भूमि का 
प्रकार 
( 3 ) 


425 


0.78 


( 1 ) 


426 


0.34 


26/1 


0.03 


427 


0.33 


निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 


26/2 


0.03 


428 


0.64 


26/3 


0.02 


429 


0.65 


27/1 


0.08 


432 


0.60 


27/2 


0.03 


431/1 


0.06 


28/1 


0.86 


431/2 


0.06 


29 


1.05 


431/3 


0.06 


30 


0.50 


435 


0.09 


46 


0.60 


436 


1.01 


49 


0.56 


438 


0.42 


69 


0.15 


439 


0.36 


70 


0.20 


निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 


440/1 


0.19 


71 


0.27 


440/2 


0.20 


73 


0.10 


444 


0.20 


159 


0.24 


452 


0.03 


160 


0.29 


399 


0.18 


161 


0.08 


कुल रकबा निजी भूमि 


15.00 


169 


0.17 


168 


0.12 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है --- पवई 

मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य 
निर्माण हेतु . 


163 


0.11 


167 


0.33 


166 


0.21 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय 

अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू - अर्जन अधिकारी, पवई के 
न्यायालय में किया जा सकता है , 


164 


0.11 


182 


0.06 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( घ ) लगभग क्षेत्रफल----.9.56 हेक्टेयर. 


185 


0.08 


खसरा नम्बर 


186 


0.04 


कुल अर्जित रकबा 

( हे . में ) 
( 2 ) 


भूमि का 
प्रकार 
( 3 ) 


43 


0.20 


( 1 ) 


225 


0.68 


58 


0.98 


244 


0.70 


40 


0.62 


241 


0.39 


38 


0.26 


240 


0.30 


39 


0.61 


242 


0.46 


37 


1.45 


233 


0.03 


33 


0.20 


238 


0.50 


निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 


32 


0.15 


235 


0.03 


64 


0.69 


236 


0.13 


20 


0.16 


237 


0.07 


21 


0.24 


268 


0.42 


22 


0.49 


267 


0.13 


68 


0.40 


266 


0.08 


67 


0.22 


निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 


254 


0.06 


66 


0.11 


253 


0.04 


65 


0.05 


50 


0.01 


62/ 1 क 


0.34 


कुल रकबा निजी भूमि 


10.55 


62/2 


0.50 


61 


0.12 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .---- पवई 

मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण 


59 


0.69 


कार्य हेतु. 


25 


0.60 


26 


0.30 


19 


0.02 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय 

अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू - अर्जन अधिकारी , पवई के 
न्यायालय में किया जा सकता है . 


81 


0.04 


35/1 


0.02 


35/2 


0.30 


कुल रकबा निजी भूमि 


9.56 


प्र. क्र . 013- अ -82 - वर्ष 2013-2014. - चूंकि , राज्य शासन को 
यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित 
भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 
( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .---- पवई 

मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण 


कार्य हेतु. 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय 

अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू - अर्जन अधिकारी, पवई के 
न्यायालय में किया जा सकता है . 


अनुसूची 
( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - पन्ना 
( ख ) तहसील - पवई 
( ग ) ग्राम - बोदा 


प्र . क्र . 146 - अ -- 82 - वर्ष 2012-2013.---- चूंकि , राज्य शासन को 
यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक 
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( 1 ) 


( 2 ) 


प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 
( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : 


655 


0.49 


657 


0.02 


639 


1.36 


अनुसूची 


641 


0.75 


( 1 ) भूमि का वर्णन- 


642 


1.10 


643/2 


0.34 


( क ) जिला... पन्ना 
( ख ) तहसील - पवई 
( ग ) ग्राम-~-पटनाकलां 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-- 76.74 हेक्टेयर . 


1417 


0.39 


644 


0.10 


645 


0.40 


खसरा नम्बर 


648 


0.18 


कुल अर्जित रकबा 

( हे. में ) 
( 2 ) 


भूमि का 
प्रकार 
( 3 ) 


646 


0.30 


( 1 ) 


647 


0.05 


611 


0.13 


649 


0.03 


1372 


0.29 


1330 


0.06 


1393 


0.35 


1363 


0.25 


612/1 


0.27 


1364 


0.15 


612/2 


0.24 


1377 


0.50 


613 


1.45 


1365 


0.34 


637 


0.35 


1368 


0.19 


( 3 ) 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 


1333 


0.12 


1366 


0.59 


614/2 


0.48 


1369 


0.80 


615/1 


0.86 


1370 


0.31 


615/2 


0.40 


1371/1 


0.40 


615/3 


0.40 


1373 


0.29 


616 


0.33 


1396/1 


0.12 


1412 


निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 


1.19 


1374 


0.32 


617/1 


0.20 


1421 


0.96 


1515/2 


0.05 


1374/1560 


0.31 


617/2 


0.20 


1376 


0.91 


619 


0.62 


1399 


0.75 


631 


0.13 


1384 / 1 क 


0.10 


632 


0.47 


1384 / 1 ख 


0.65 


633 


0.66 


1384/2 


0.40 


610 


0.36 


1385/1 


0.29 


634/1 


1.03 


1551 


0.36 


634 / 2 क 


0.52 


1385/2 


0.47 


634 / 2 ख 


0.50 


1385/3 


0.90 


635 


1.32 


1386/1 


0.12 


638 


0.35 


1234 
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[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1386/2 


0.05 


1454 


0.30 


1390 


2.02 


1428 


0.30 


1392 


2.05 


1432 


0.26 


1394 


0.43 


1474 


0.13 


1395/1 


0.31 


1431 


0.83 


1395/2 


0.31 


1434 


0.99 


1413 


0.56 


1436 


0.34 


1396/2 


0.23 


1437 


0.36 


1397 


0.64 


1439 


0.38 


1409 


0.38 


1441 


0.84 


1416 


0.66 


1442 


0.25 


1497 


0.30 


1443/1 


0.25 


1398 


0.77 


1478/1 


0.14 


1400 


0.15 


1443/2 


0.25 


1401 


0.90 


1478/2 


0.14 


1402 


0.57 


1444 


0.55 


1403 


0.60 


1445/1 


2.01 


1410 


0.51 


1445/2 


0.20 


1438 


0.43 


1447 


0.30 


निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 


निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 


1404 


0.20 


1469/2 


025 


1406/2 


0.20 


1470 


0.12 


1407 


0.57 


1446 


1.03 


1408 


0.41 


1477 


0.35 


1493 


0.53 


1449/2 


0.30 


1414 


0.23 


1451 


0.06 


1415 


0.14 


1452 


0.42 


1418 


0.88 


1468 


0.83 


1420 


0.65 


1449/3 


1.00 


1490 


0.10 


1449/4 


0.52 


1422 


0.59 


1476 


0.42 


1423 


0.25 


1450 


0.12 


1424 


0.45 


1453 


0.88 


1425 


0.25 


1455 


0.38 


1430 


0.11 


1546 


0.35 


1426 


0.25 


1457 


0.12 


1429 


0.11 


1458 


0.12 


1427 


1.05 


1480 


0.19 


1440 


0.40 


1467/1 


0.03 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1467/2 


0.27 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.---पटना 

तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु. 
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय 

अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू - अर्जन अधिकारी , पवई के 
न्यायालय में किया जा सकता है . 


1469/1 


0.25 


1471/1 


0.38 


1545 


0.52 


1471/2 


0.25 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 


1472 


0.33 


1479 


0.10 


1481/2 


0.80 


जिला सतना, 


कार्यालय, कलेक्टर, मध्यप्रदेश एवं 
पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 


1481/3 


1.00 


1484 


0.08 


1485 


0.13 


सतना, दिनांक 23 अप्रैल 2015 


1487 


0.15 


1488 


0.40 


1489 


0.52 


1491 


0.02 


क्र . एफ - 6 - भू - अर्जन - 15-06 .--- चूंकि , राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 2013, 
संशोधन ( क्रमांक एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके 
द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन 
के लिये आवश्यकता है :--- 


1492 


0.58 


1494/1 


0.01 


1494/2 


0.82 


निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 
निजी भूमि 


1495 


0.60 


1496 


1.83 


अनुसूची 
( 1 ) भूमि का वर्णन -- ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) 

( क ) जिला-- सतना 


1499 


0.61 


1500 


0.21 


( ख ) तहसील --- अमरपाटन . 


1501 


0.10 


( ग ) नगर/ ग्राम- -कठहा 


1502 


0.32 


1504 


0.22 


( घ ) लगभग क्षेत्रफल --- 1.030 हेक्टेयर. 


1505 


0.09 


खसरा नं . 


1511/2 


0.04 


अर्जित रकबा 
( हे. में ) 
( 2 ) 


1513 


0.05 


( 1 ) 


1547 


0.20 


590/1 


0.030 


1549 


0.17 


590/2 


0.014 


1550 


0.26 


590/3 


0.014 


594/1 


1553/2 


0.06 


0.012 


594/2 


0.052 


1554/1 


0.15 


594/3 


0.012 


1554/2 


0.15 


595 


0.072 


1514 


0.06 


601 


0.032 


1335 


0.14 


638/737/1 


0.020 


638/737/2 


0.020 
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76.74 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


610/3 


0.010 


638/737/3 


0.020 


615 


0.012 


638/737/4 


0.152 


616 


0.016 


638/737/5 


0.202 


653/2 


0.007 


657/2 


0.120 


611/2 


0.011 


667 


0.048 


611/3 


0.012 


668 


0.024 


611/4 


0.023 


669 


0.048 


611 / 5 क 


0.008 


671 


0.048 


611 / 5 ख 


0.010 


672 


0.048 


612/1 


0.012 


673 


0.042 


612/2 


0.016 


योग : 


1.030 


653/1 


0.006 


निजी खाता भूमि योग रकबा 1.030 


612/3 


0.004 


585 


0.008 


612/4 


0.004 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है . 

अमझर तालाब योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु. 


617 


0.004 


618/617 


0.008 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू - अर्जन ), 

जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है . 


619/617 


0.012 


695 


0.006 


698 


0.008 


699 


0.006 


702 


0.004 


क्र . एफ - 7 - भू - अर्जन - 15-07 .---. चूंकि , राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 2013, 
संशोधन ( क्र . एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा 
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये 
आवश्यकता है : 


654 


0.042 


659 / 1 क 


0.014 


660 / 1 क 


0.043 


659/ 1 ख 


0.006 


659/2 


0.020 


660/2 


0.064 


660 / 1 ख 


0.022 


अनुसूची 
( 1 ) भूमि का वर्णन -- ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) 

( क ) जिला - सतना 
( ख ) तहसील - अमरपाटन 
( ग ) नगर/ ग्राम - मगराज 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.202 हेक्टेयर. 


661 


0.048 


693 


0.008 


694 


0.032 


696 


0.020 


खसरा नं . 


अर्जित रकबा 


697/1 


0.012 


697/2 


0.006 


( हे. में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


697/3 


0.006 


603 


0.026 


712 


0.132 


604 


0.032 


700 / 1 क 


0.048 


605 


0.032 


700/ 1 क 


0.020 


610/1 


0.010 


700/2 


0.008 


610/2 


0.012 


701 


0.048 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( ग ) नगर/ ग्राम------ 

-गेहूंखेडा 
( घ ) कुल रकबा-~~~ 0.070 हे . 


703 


0.032 


704/1 


0.022 


खसरा नं . 


704/2 


0.011 


रकबा 
( हे. में ) 
( 2 ) 


( 1 ) 


0.013 


705 


706 


0.013 


ग्राम - गेहूंखेडा 


707 


0.012 


516 


0.070 


708 


0.042 


कुल योग 


0.070 


709 


0.020 


710 


0.028 


711/2 


0.021 


नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी 

एवं भू - अर्जन अधिकारी, तहसील हुजूर, भोपाल में 
कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है. 


. 


711/1 


0.070 


योग : 


1.202 


निजी खाता भूमि योग रकबा 1.202 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

निशांत वरबडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव . 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है. 

अमझर तालाब योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु. 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं 
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 


रायसेन, दिनांक 25 अप्रैल 2015 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर 

( भू - अर्जन ), जिला सतना के न्यायालय में किया जा 
सकता है . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव . 


कार्यालय , कलेक्टर , जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं 
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 


प्र. क्र . 01 - अ - 82-13-14.--- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 
भूमि की , अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिये आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 2013 
( क्रमांक एक , सन् 2013 ) की धारा 12 के अंतर्गत इसके द्वारा 
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिये आवश्यकता है : 

अनुसूची 
( 1 ) भूमि का विवरण 

( क ) जिला - रायसेन 
( ख ) तहसील/ तालुका - बेगमगंज 
( ग ) ग्राम - नैनविलास, छोला, मढिया निवारी , हप्सिली, 

गंभीरिया, पिपलिया, वखतसिंह, खिरिया नारायणदास , 
पांडाझिर, पिपलिया बरई, उचेरा. 


भोपाल , दिनांक 25 अप्रैल 2015 


जावक क्र . 1553 - री - 1-2015 - प्रकरण क्र . 1-- भू.अ. - अ - 82 
14-15 - सा - 1 - सात .--- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान 
हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि 
की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक 
एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है : 

अनुसूची 
( 1 ) भूमि का वर्णन - वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना में 

आने वाली निजी भूमि का अर्जन . 


ग्राम का नाम 


खसरा नम्बर 


अर्जित किये 


कुल रकबा 
( हे. में ) 


जाने वाला 


रकबा 
( हे . में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( क ) जिला---- भोपाल 


नैनविलास 


268/1/3 


2.023 


0.286 


268/1/2 


2.023 


0.286 


( ख ) तहसील - हुजूर 


268/1/1 


2.023 


0.286 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


नैनविलास 


264/2 


1.011 


0.279 


खिरिया नारायणदास 


155 


3.431 


0.076 


257/1 


1.603 


0.339 


200/1 


0.437 


0.029 


257/2 


1.214 


0.260 


पांडाझिर 


203 


1.141 


0.110 


255 , 258/2 


3.800 


0.090 


195/1/1/1 


0.992 


0.065 


255, 258/3/1/3 


1.970 


0.095 


195/3 


0.161 


256/1 


0.425 


0.425 


195/1/1/1 


0.992 


0.055 


256/2 


2.83 


0.283 


195/3 


0.161 


-- 


256/3 


0.445 


0.226 


193/1 


0.271 


0.010 


251, 252/3 


2.938 


0.160 


149/2 


1.174 


0.076 


251, 252/4/2 


0.809 


0.026 


-- 


141 


1.971 


0.024 


250/2 


0.324 


0.036 


56, 57,59/ 2 


0.793 


0.062 


" 


250/3 


0.320 


0.285 


62/2/1/4 


56, 57, 59/2 


1.461 


0.101 


249/1 


1.453 


0.034 


62/2/1/5 


249/2 


0.061 


0.061 


56, 57, 59/2 


0.510 


0.040 


247 


1.578 


0.261 


62/2/1/6/4 


पिपलिया बरई 


125 


0.652 


0.008 


245 


1.546 


0.261 


328/2 


0.445 


0.001 


241 


0.979 


0.107 


329/5 


2.129 


0.177 


239 


0.890 


0.057 


329/6 


1.416 


0.114 


238 


1.267 


0.131 


329/4 


1.194 


0.016 


87 


0.644 


0.021 


उचेरा 


127 


0.640 


0.147 


छोला 


56/2/1 


1.619 


0.043 


128 


0.368 


0.058 


157/2 


1.182 


0.110 


129/1 


0.122 


0.032 


मढिया निवारी 


201/1/1 


0.801 


0.059 


129/2 


0.122 


274 


1.454 


0.058 


130 


0.413 


0.063 


हप्सिली 


174/1 


1.169 


0.220 


. 


79/1/3 


0.500 


0.035 


178/1/1/1 


0.405 


0.036 


79/1/4 


0.500 


0.035 


544/4 


0.809 


0.051 


79/1/5 


0.500 


0.035 


गंभीरिया 


204/1/1 


1.764 


0.022 


79/1/6 


0.500 


0.035 


पिपलिया बखतसिंह 


66 


0.198 


0.063 


79/1/7 


0.854 


0.039 


63 


0.0603 


0.198 


57/1 


1.044 


0.479 


नोट.--- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय 

बेगमगंज में देखा जा सकता है . 


57/2 


1.044 


. 


57/3 


1.048 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

जे . के . जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. 


57/4 


1.047 
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राज्य शासन के आदेश 


राजस्व विभाग 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 


सीहोर, दिनांक 13 अप्रैल 2015 


प्र. क्र . 1 अ - 82-14--15. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है , अत : भू - अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 के उपबंधों 
के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) 
में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 हेतु प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़/ हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


सीहोर 


श्यामपुर बरखेड़ाहसन 


1.40 एकड़ 


कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण 
विभाग संभाग, सीहोर. 


बरखेड़ा से देहरी मार्ग निर्माण 
हेतु भू - अर्जन . 


0.566 हेक्टेयर 


( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/ भू - अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


( 3 ) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी 

तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपरसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 


खरगोन , दिनांक 17 अप्रैल 2015 


. 


क्र . 120-- भू - अर्जन - 2015.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापनपन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी 
जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा 
दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन 
पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु कुछ आंशिक भाग के 
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भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशन नहीं किया 
जा रहा है । 

अनुसूची ( 1 ) 


जिला 


का वर्णन 


( 1 ) 
खरगोन 


भूमि का वर्णन 

धारा 12 के अन्तर्गत 

सार्वजनिक प्रयोजन 
तहसील ग्राम / नगर अर्जित की जाने वाली प्राधिकृत अधिकारी 

भूमि का कुल क्षेत्रफल 

( हे. में . ) 
( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
कसरावद शाहबाद 

0.283 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य 
संभाग क्रमांक -24, खरगोन . नहर की वितरण शाखा एवं अन्य 

नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित 

अन्य कार्य हेतु. 
अनुसूची ( 2 ) 
इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम - शाहबाद की प्रभावित भूमि का विवरण 


सर्वे नंबर 


अर्जित की जाने 
वाली भूमि का कुल 
रकबा ( हे.में .) 

( 2 ) 


( 1 ) 


223/3, 223/8, 223/9, 223/12 


0.283 


योगः 


0.283 


नोट . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ), भू - अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास 
संभाग क्रमांक 24 खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 


छिन्दवाड़ा , दिनांक 22 अप्रैल 2015 


क्र . 2609 - भू - अर्जन -2015. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की 
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य 
शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन 
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है . 


2. चूंकि , मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र . 22 ( ए )/ 101/ 2013/ एमपीएस / 
31/2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू - अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है. 


अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि , राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप 
में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 
के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक 


भाग 1 ] 
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समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश 
प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. 


3 . 


इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन 
और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में 


mara 


लागू होंगे : 


जिला 


तहसील 


( 1 ) 
छिन्दवाड़ा 


( 2 ) 
चांद 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित 
नगर/ ग्राम अर्जित की जाने वाली पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का 
प्रस्तावित भूमि लगभग और पारदर्शिता का अधिकार 

वर्णन 
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) अधिनियम, 2013 की धारा 12 

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी 
( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
ग्राम - बिकला 

रकबा 01.064 भू - अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई पेंच व्यपवर्तन परियोजना के 
ब. नं . - 206 हेक्टेयर एवं जिला- छिन्दवाड़ा . 

अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर 
प.ह.नं. - 36 / 60 उपरोक्त अर्जित 

से निकलने वाली धमनिया 
रा.नि.मं. - चांद . की जाने वाली 

वितरक नहर निर्माण के लिये 
प्रस्तावित भूमि 

निजी भूमि का अधिग्रहण . 
पर आने वाली 
संपत्तियां. 


( 2 ) 


( 3 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 
www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ 
पर भी देखा जा सकता है . 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर ( भू - अर्जन शाखा ), 
छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी 
( राजस्व ), तहसील-- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन 
परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है. 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारीपेंच व्यपवर्तन 
परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -01, सिंगना के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 


( 7 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर 

भू - अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. 
क्र . 2610 -- भू - अर्जन - 2015. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित 
वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की 
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य 
शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन 
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है . 

2. चूंकि , मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र . 22( ए )/101/ 2013/ एमपीएस / 
31/2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू - अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है. 
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[ भाग 1 


अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि , राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप 
में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 
के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक 
समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश 
प्रकाशित नहीं किया जा रहा है . 


3 . 


इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन 
और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में 


लागू होंगे : 


भूमि का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


( 1 ) ( 2 ) 
छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा 


( 3 ) 
ग्राम - सुसरई 
ब . नं . - 59 / 39 
प.ह.नं. - 582 
रा.नि.मं. 
छिन्दवाड़ा -1 


अनुसूची 
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित 
अर्जित की जाने वाली पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का 
प्रस्तावित भूमि लगभग और पारदर्शिता का अधिकार 

वर्णन 
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) अधिनियम , 2013 की धारा 12 

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
रकबा 01.253 भू - अर्जन अधिकारी, तहसील - छिन्दवाड़ा पेंच व्यपवर्तन परियोजना के 
हेक्टेयर एवं जिला- छिन्दवाड़ा . 

अन्तर्गत टेल वितरक नहर 
उपरोक्त अर्जित 

से निकलने वाली मायनर 
की जाने वाली 

नहर निर्माण के लिये निजी 
प्रस्तावित भूमि 

भूमि का अधिग्रहण. 
पर आने वाली 
संपत्तियां. 


( 2 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 
www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ 
पर भी देखा जा सकता है. 


( 3 ) 


( 4 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर ( भू - अर्जन शाखा ) , 
छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी 
( राजस्व ), तहसील -छिन्दवाड़ा , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन 
परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 


( 5 ) 


( 6 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन 
परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -01, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 


( 7 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर 
भू - अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. 


क्र . 2611 - भू - अर्जन -2015. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित 
वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की 
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य 
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शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन 
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है . 


2. चूंकि , मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र . 22( ए )/ 101/ 2013/ एमपीएस / 
31/2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू - अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है . 

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि , राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप 
में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 
के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक 
समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश 
प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. 

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन 
और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में 


3 . 


लागू होंगे : 


जिला 


तहसील 


( 1 ) 
छिन्दवाड़ा 


( 2 ) 
चांद 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित 
नगर/ ग्राम अर्जित की जाने वाली पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का 
प्रस्तावित भूमि लगभग और पारदर्शिता का अधिकार 

वर्णन 
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) अधिनियम , 2013 की धारा 12 

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी 
( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
ग्राम -बिकला 

रकबा 0.424 भू - अर्जन अधिकारी, तहसील - चौरई पेंच व्यपवर्तन परियोजना के 
ब. नं . - 206 हेक्टेयर एवं जिला- छिन्दवाड़ा. 

अन्तर्गत धमनिया वितरक नहर 
प.ह.नं. - 36/ 60 उपरोक्त अर्जित 

से निकलने वाली मायनर 
रा.नि.मं. - चांद . की जाने वाली 

नहर निर्माण के लिये निजी 
प्रस्तावित भूमि 

भूमि का अधिग्रहण . 
पर आने वाली 
संपत्तियां . 


( 2.) 


( 3 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 
www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ 
पर भी देखा जा सकता है. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर ( भू - अर्जन शाखा) , 
छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी 
( राजस्व ), तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन 
परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 


( 4 ) 


" 


( 5 ) 


( 6 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन 
परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -01 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 


( 7 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर 

भू 

अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. 
क्र . 2612 - भू - अर्जन -- 2015 ...- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित 
वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
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की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की 
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य 
शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन 
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 


करता है. 


2. चूंकि , मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र . 22 ( ए )/101/2013/एमपीएस / 
31/2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू - अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है. 

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि , राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप 
में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 

भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक 
समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश 
प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. 


के अन्तर्गत , 


3 . 


इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन 
और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में 
लागू होंगे : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित 
जिला तहसील नगर / ग्राम अर्जित की जाने वाली पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का 
प्रस्तावित भूमि लगभग और पारदर्शिता का अधिकार 

वर्णन 
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) अधिनियम, 2013 की धारा 12 

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा ग्राम - कुहिया रकबा 0.600 भू - अर्जन अधिकारी, तहसील -छिन्दवाड़ा पेंच व्यपवर्तन परियोजना के 
ब. नं . - 38 हेक्टेयर एवं जिला- छिन्दवाड़ा. 

अन्तर्गत टेल वितरक नहर 
प.ह.नं. - 70 उपरोक्त अर्जित 

से निकलने वाली मायनर 
रा.नि.मं. की जाने वाली 

नहर निर्माण के लिये निजी 
छिन्दवाड़ा -1. प्रस्तावित भूमि 

भूमि का अधिग्रहण . 
पर आने वाली 
संपत्तियां. 


( 2 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 
www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ 
पर भी देखा जा सकता है . 


( 3 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू - अर्जन शाखा ) , 
छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी 
( राजस्व ), तहसील - छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 


( 4 ) 


( 5 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन 
परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 


( 6 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन 
परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -01, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है. 


+ 


( 7 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर 
भू - अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. 
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क्र . 2613 - भू - अर्जन - 2015.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित 
वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की 
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. 
राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए 
प्राधिकृत करता है. 

चूंकि , मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र . 22 ( ए )/101 /2013/ एमपीएस/ 31 / 
2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू - अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है. 


अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि , राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप 
में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 
के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक 
समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश 
प्रकाशित नहीं किया जा रहा है . 


इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में 


लागू होंगे: -- 


जिला 


तहसील 


( 1 ) 
छिन्दवाड़ा 


( 2 ) 
चांद 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित 
नगर/ ग्राम अर्जित की जाने वाली पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का 
प्रस्तावित भूमि लगभग और पारदर्शिता का अधिकार 

वर्णन 
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) अधिनियम, 2013 की धारा 12 

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी 
( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
ग्राम - खैरीरानी 

रकबा 01.788 भू - अर्जन अधिकारी, तहसील - चौरई पेंच व्यपवर्तन परियोजना के 
ब . नं . - 56 हेक्टेयर एवं जिला -छिन्दवाड़ा. 

अन्तर्गत धमनिया वितरक नहर 
प.ह.नं. - 36 उपरोक्त अर्जित 

से निकलने वाली मायनर 
रा.नि.मं. - चांद. की जाने वाली 

नहर निर्माण के लिये निजी 
प्रस्तावित भूमि 

भूमि का अधिग्रहण. 
पर आने वाली 
संपत्तियां . 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 
www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ 
पर भी देखा जा सकता है . 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर ( भू - अर्जन शाखा ), 
छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी 
( राजस्व ), तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन 
परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच 
व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -01 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर 
भू - अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 
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[ भाग 1 


क्र . 2614- भू - अर्जन - 2015. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की 
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . 
राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए 
प्राधिकृत करता है. 

चूंकि , मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र . 22 ( ए )/101/ 2013/ एमपीएस /31 / 
2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू - अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है. 


, 


अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि , राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप 
में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 
के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक 
समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश 
प्रकाशित नहीं किया जा रहा है . 

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में 


लागू होंगें : 


भूमि का वर्णन 


( 3 ) 


ग्राम - सलैया 


अनुसूची 

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित 
जिला तहसील नगर/ ग्राम अर्जित की जाने वाली पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का 
प्रस्तावित भूमि लगभग और पारदर्शिता का अधिकार 

वर्णन 
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) अधिनियम, 2013 की धारा 12 

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा 

रकबा 03.456 भू - अर्जन अधिकारी , तहसील पेंच व्यपवर्तन परियोजना के 
ब. नं . - 39 हेक्टेयर एवं छिन्दवाड़ा, जिला -छिन्दवाड़ा. अन्तर्गत टेल वितरक नहर 
प.ह.नं. - 540 उपरोक्त अर्जित 

से निकलने वाली मायनर 
रा.नि.मं.- की जाने वाली 

नहर निर्माण के लिये निजी 
छिन्दवाड़ा -1. प्रस्तावित भूमि 

भूमि का अधिग्रहण. 
पर आने वाली 

संपत्तियां. 
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 

www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ 

पर भी देखा जा सकता है . 
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू - अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा 

जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है. 
( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), तहसील - छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है. 
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन 

परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है. 
( 6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच 

व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -01 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 


( 7 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर 
भू - अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. 


भाग 1 ] 
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क्र . 2615 - भू - अर्जन -2015.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की 
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य 
शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन 
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. 


, 


चूंकि , मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र . 22 ( ए)/ 101/ 2013/एमपीएस/31/ 
2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू - अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है . 


अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि , राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप 
में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 
के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक 
समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश 
प्रकाशित नहीं किया जा रहा है . 


इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में 


लागू होंगे : 


भूमि का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित 
भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का 

वर्णन 


( 1 ) ( 2 ) 
छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा 


( 3 ) 
ग्राम - खुटिया 
ब . नं . - 206 
प.ह.नं. - 37 
रा.नि.मं. 
छिन्दवाड़ा -1. 


अनुसूची 

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
अर्जित की जाने वाली पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर 
प्रस्तावित भूमि लगभग और पारदर्शिता का अधिकार 
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) अधिनियम, 2013 की धारा 12 

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 
रकबा 01.063 भू - अर्जन अधिकारी, तहसील 
हेक्टेयर एवं छिन्दवाड़ा, जिला -छिन्दवाड़ा. 
उपरोक्त अर्जित 
की जाने वाली 
प्रस्तावित भूमि 
पर आने वाली 
संपत्तियां . 


( 6 ) 
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के 
अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर 
से निकलने वाली मायनर 
नहर निर्माण के लिये निजी 
भूमि का अधिग्रहण . 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 
www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ 
पर भी देखा जा सकता है . 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू -अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा 
जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है. 

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी 
( राजस्व ) तहसील -छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री,पेंच व्यपवर्तन 
परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच 
व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -01, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर 
भू - अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 
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[ भाग 1 


क्र . 2616 -- भू - अर्जन - 2015. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की 
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य 
शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए 
प्राधिकृत करता है . 

चूंकि , मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश पत्र क्र . 22 ( ए)/ 101/2013/ एमपीएस/31/2263 , 
भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू - अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है. 

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि , राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप 
में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 
के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक 
समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश 
प्रकाशित नहीं किया जा रहा है . 

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में 
लागू होंगे : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित 
जिला तहसील 

अर्जित की जाने वाली पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का 
प्रस्तावित भूमि लगभग और पारदर्शिता का अधिकार 

वर्णन 
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) अधिनियम , 2013 की धारा 12 

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
छिन्दवाड़ा चांद 

ग्राम - पाल्हरी 

रकबा 04.501 भू - अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई पेंच व्यपवर्तन परियोजना के 
ब . नं . - 163 हेक्टेयर एवं जिला -छिन्दवाड़ा. 

अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर 
प.ह.नं. - 45 उपरोक्त अर्जित 

से निकलने वाली मायनर 
रा.नि.मं. - चांद . की जाने वाली 

नहर निर्माण के लिये निजी 
प्रस्तावित भूमि 

भूमि का अधिग्रहण . 
पर आने वाली 

संपत्तियां. 
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 

www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ 

पर भी देखा जा सकता है . 
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू - अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा 

जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है. 
( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ) तहसील - चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन 

परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 


नगर/ ग्राम 


( 6 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच 
व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -01 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 


+ 


( 7 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर 
भू - अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. 


भाग 1 ] 
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क्र . 2617 - भू - अर्जन --2015.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की 
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य 
शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए 
प्राधिकृत करता है. 

चूंकि , मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र . 22 ( ए )/ 101/ 2013/ एमपीएस /31 / 
2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू - अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है . 

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि , राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप 
में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 
के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक 
समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश 
प्रकाशित नहीं किया जा रहा है . 

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में 
लागू होंगे : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित 
जिला तहसील 

अर्जित की जाने वाली पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का 
प्रस्तावित भूमि लगभग और पारदर्शिता का अधिकार 

वर्णन 
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) अधिनियम , 2013 की धारा 12 

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
छिन्दवाड़ा चांद ग्राम - हरनाखेडी 

रकबा 02.706 भू - अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई पेंच व्यपवर्तन परियोजना के 
ब . नं . - 306 हेक्टेयर एवं जिला - छिन्दवाड़ा. 

अन्तर्गत धमनिया वितरक नहर 
प.ह.नं. - 36 उपरोक्त अर्जित 

से निकलने वाली मायनर 
रा.नि.मं .-- चांद . की जाने वाली 

नहर निर्माण के लिये निजी 
प्रस्तावित भूमि 

भूमि का अधिग्रहण. 
पर आने वाली 

संपत्तियां . 
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 

www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ 

पर भी देखा जा सकता है. 
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर ( भू - अर्जन शाखा ), 

छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है . 
( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है. 


नगर/ ग्राम 


( 5 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री ,पेंच व्यपवर्तन 
परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है. 


( 6 ) 


~ 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच 
व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -- 01 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है. 


( 7 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर 
भू - अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. 
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[ भाग 1 


क्र . 2618- भू - अर्जन - 2015.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की 
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य 
शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए 
प्राधिकृत करता है . 

चूंकि , मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र . 22 ( ए )/101/ 2013/ एमपीएस/31 / 
2263, भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू - अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है. 

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि , राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप 
में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 
के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक 
समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश 
प्रकाशित नहीं किया जा रहा है . 

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में 


लागू होगें : 


4 


भूमि का वर्णन 


जिला 


( 1 ) 
छिन्दवाड़ा 


अनुसूची 

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित 
तहसील नगर/ ग्राम अर्जित की जाने वाली पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का 
प्रस्तावित भूमि लगभग और पारदर्शिता का अधिकार 

वर्णन 
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) अधिनियम , 2013 की धारा 12 

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी 
( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
चांद ग्राम - तिघराचंपत रकबा 02.822 भू - अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई पेंच व्यपवर्तन परियोजना के 
ब . नं . - 116 हेक्टेयर एवं जिला -छिन्दवाड़ा . 

अन्तर्गत धमनिया वितरक नहर 
प.ह.नं. - 29 उपरोक्त अर्जित 

से निकलने वाली मायनर 
रा.नि.मं. - चांद . की जाने वाली 

नहर निर्माण के लिये निजी 
प्रस्तावित भूमि 

भूमि का अधिग्रहण. 
पर आने वाली 

संपत्तियां. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 
www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ 
पर भी देखा जा सकता है. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू - अर्जन शाखा ) , 
छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है. 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी 
( राजस्व ) , तहसील - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म . प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है. 


. 


( 5 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन 
परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है. 


( 6 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच 
व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -01 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 


( 7 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर 
भू - अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. 


भाग 1 ] 
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क्र . 2619- भू - अर्जन -2015. चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित 
भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके 
द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में 
उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है. 


चूंकि , मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र . 22 ( ए )/ 101/ 2013/ एमपीएस/ 31 / 
2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू - अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है. 


अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि , राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप 
में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 
के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक 
समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश 
प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. 


इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में 
लागू होंगे : 


जिला 


( 1 ) 
छिन्दवाड़ा 


( 2 ) 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित 
तहसील नगर/ ग्राम अर्जित की जाने वाली पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का 
प्रस्तावित भूमि लगभग और पारदर्शिता का अधिकार 

वर्णन 
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) अधिनियम , 2013 की धारा 12 

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी 
( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
चांद ग्राम - भांडपिपरिया रकबा 0.438 भू - अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई पेंच व्यपवर्तन परियोजना के 
ब. नं . - 216 हेक्टेयर एवं जिला- छिन्दवाड़ा. 

अन्तर्गत धमनिया वितरक नहर 
प.ह.नं. - 36/ 60 उपरोक्त अर्जित 

से निकलने वाली मायनर 
रा.नि.मं. - चांद. की जाने वाली 

नहर निर्माण के लिये निजी 
प्रस्तावित भूमि 

भूमि का अधिग्रहण. 
पर आने वाली 

संपत्तियां. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 
www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ 
पर भी देखा जा सकता है . 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर ( भू - अर्जन शाखा ) , 
छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है . 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी 
( राजस्व ), तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन 
परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन 
परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -01 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर 
भू - अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


- 


( 7 ) 
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[ भाग 1 


क्र . 2620-- भू - अर्जन - 2015. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की 
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य 
शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन 
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है . 


चूंकि , मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र . 22 ( ए )/101/ 2013/ एमपीएस/ 31 / 
2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू - अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है . 

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि , राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप 
में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 
के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक 
समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश 
प्रकाशित नहीं किया जा रहा है . 

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में 


लागू होंगे : 


जिला 


तहसील 


( 1 ) 
छिन्दवाड़ा 


( 2 ) 
चांद 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित 
नगर/ ग्राम अर्जित की जाने वाली पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का 
प्रस्तावित भूमि लगभग और पारदर्शिता का अधिकार 

वर्णन 
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) अधिनियम , 2013 की धारा 12 

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी 
( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
ग्राम - बेलगांव 

रकबा 0.983 भू - अर्जन अधिकारी, तहसील - चौरई पेंच व्यपवर्तन परियोजना के 
ब . नं . - 313 हेक्टेयर एवं जिला -छिन्दवाड़ा. 

अन्तर्गत धमनिया वितरक 
प.ह.नं. - 36 उपरोक्त अर्जित 

नहर से निकलने वाली मायनर 
रा.नि.मं. - चांद. की जाने वाली 

नहर निर्माण के लिये निजी 
प्रस्तावित भूमि 

भूमि का अधिग्रहण . 
पर आने वाली 
संपत्तियां. 


( 2 ) 


( 3 ) 


+ 


( 4 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 
www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ 
पर भी देखा जा सकता है . 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू - अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा 
जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी 
( राजस्व ), तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन 
परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच 
व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -01 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर 
भू - अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मई 2015 


1253 


क्र . 2621-- भू - अर्जन -2015 .---- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की 
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य 
शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन 
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है . 


चूंकि , मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र . 22 ( ए )/ 101/ 2013/ एमपीएस/ 31 / 
2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू - अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है. 


अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि , राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप 
में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 
के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक 
समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश 
प्रकाशित नहीं किया जा रहा है . 


लागू होंगे: 


. 


इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, 

पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित 
जिला तहसील नगर/ ग्राम अर्जित की जाने वाली पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का 
प्रस्तावित भूमि लगभग और पारदर्शिता का अधिकार 

वर्णन 
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) अधिनियम , 2013 की धारा 12 

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
छिन्दवाड़ा चांद ग्राम - बांकानागनपुर रकबा 01.040 भू - अर्जन अधिकारी, तहसील - चौरई पेंच व्यपवर्तन परियोजना के 
ब. नं .-- 195 हेक्टेयर एवं जिला- छिन्दवाड़ा. 

अन्तर्गत दांयी मुख्य तट नहर 
प.ह.नं .-- 22 उपरोक्त अर्जित 

से निकलने वाली मायनर 
रा.नि.मं. - चांद की जाने वाली 

नहर निर्माण के लिये निजी 
प्रस्तावित भूमि 

भूमि का अधिग्रहण. 
पर आने वाली 

संपत्तियां. 
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 

www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ 

पर भी देखा जा सकता है . 
( 3 ) 

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू - अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा 

जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है. 
( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ) तहसील - चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन 

परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 
( 6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच 

व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -01 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 
( 7 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर 

भू - अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. 
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[ भाग 1 


क्र . 2622-- भू - अर्जन - 2015. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की 
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य 
शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए 
प्राधिकृत करता है. 

चूंकि , मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश पत्र क्र . 22( ए)/ 101/2013/एमपीएस/31/2263, 
भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है. 

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि , राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप 
में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 
के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक 
समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश 
प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. 

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में 


लागू होंगे : 


भूमि का वर्णन 


जिला 


( 1 ) 
छिन्दवाड़ा 


अनुसूची 

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित 
तहसील नगर/ ग्राम अर्जित की जाने वाली पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का 
प्रस्तावित भूमि लगभग और पारदर्शिता का अधिकार 

वर्णन 
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) अधिनियम, 2013 की धारा 12 

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी 
( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
चांद ग्राम -चिखलीखुर्द रकबा 03.683 भू - अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई पेंच व्यपवर्तन परियोजना के 
ब . नं . - 86 हेक्टेयर एवं जिला- छिन्दवाड़ा. 

अन्तर्गत धमनिया वितरक 
प.ह.नं. - 29 उपरोक्त अर्जित 

नहर से निकलने वाली मायनर 
रा.नि.मं. - चांद. की जाने वाली 

नहर निर्माण के लिये निजी 
प्रस्तावित भूमि 

भूमि का अधिग्रहण . 
पर आने वाली 

संपत्तियां 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 
www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ 
पर भी देखा जा सकता है . 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू - अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा 
जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है . 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) . 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी 
( राजस्व ) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है. 


( 5 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन 
परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील -- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 


( 6 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी पेंच, 
व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -01, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 


( 7 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर 
भू - अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. 


भाग 1 ] 
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क्र . 2623 - भू - अर्जन -2015.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की 
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य 
शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए 
प्राधिकृत करता है. 

चूंकि , मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र . 22 ( ए )/ 101/2013/ एमपीएस/31 / 
2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू - अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है. 

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि , राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप 
में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 
के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक 
समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश 
प्रकाशित नहीं किया जा रहा है . 

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में 
लागू होंगे : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित 
जिला तहसील 

अर्जित की जाने वाली पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का 
प्रस्तावित भूमि लगभग और पारदर्शिता का अधिकार 

वर्णन 
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) अधिनियम , 2013 की धारा 12 

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा 
छिन्दवाड़ा ग्राम - सोनापिपरी रकबा 0.285 भू - अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई पेंच व्यपवर्तन परियोजना के 
ब . नं .-- 592 हेक्टेयर एवं जिला -छिन्दवाड़ा . 

अन्तर्गत टेल वितरक नहर से 
प.ह.नं. - 57 उपरोक्त अर्जित 

निकलने वाली मानयर नहर 
रा.नि.मं. की जाने वाली 

निर्माण के लिये निजी भूमि 
छिन्दवाड़ा. प्रस्तावित भूमि 

का अधिग्रहण. 
पर आने वाली 

संपत्तियां . 
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 

www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ 

पर भी देखा जा सकता है . 
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर ( भू - अर्जन शाखा ), 

छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है. 
( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), तहसील -छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है. 
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन 

परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है . 


नगर/ ग्राम 


. 


( 6 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन 
परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -01 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर 
भू - अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. 


( 7 ) 
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[ भाग 1 


क्र . 2624 -- भू - अर्जन -2015.-- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की 
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य 
शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए 
प्राधिकृत करता है. 

चूंकि , मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र . 22( ए )/101/2013/ एमपीएस/31/ 
2263 , भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू - अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है. 

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि , राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप 
में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 
के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक 
समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश 
प्रकाशित नहीं किया जा रहा है . 

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में 
लागू होगें : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित 
जिला तहसील नगर/ ग्राम अर्जित की जाने वाली पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का 
प्रस्तावित भूमि लगभग और पारदर्शिता का अधिकार 

वर्णन 
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) अधिनियम, 2013 की धारा 12 

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा 
छिन्दवाड़ा ग्राम - सुनारी 

भू - अर्जन अधिकारी, तहसील - छिन्दवाड़ा पेंच व्यपवर्तन परियोजना के 
मोहगांव हेक्टेयर एवं जिला -छिन्दवाड़ा. 

अन्तर्गत टेल वितरक नहर 
ब . नं . - 67 उपरोक्त अर्जित 

से निकलने वाली मायनर 
प.ह.नं. - 580 की जाने वाली 

नहर निर्माण के लिये निजी 
रा.नि.मं. प्रस्तावित भूमि 

भूमि का अधिग्रहण . 
छिन्दवाड़ा -1. 

पर आने वाली 

संपत्तियां . 
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 

www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ 

पर भी देखा जा सकता है . 
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर ( भू - अर्जन शाखा ), 

छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है. 


रकबा 01.752 


( 4 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी 
( राजस्व ), तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 


( 5 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन 
परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 


( 6 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन 
परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -01 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 


( 7 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर 
भू - अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. 


भाग 1 ] 
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क्र . 2625 - भू - अर्जन -2015.--- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित 
वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की 
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य 
शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए 
प्राधिकृत करता है. 

चूंकि , मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र . 22 ( ए) /101/2013/एमपीएस/ 31/ 
2263, भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू - अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है. 

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि , राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप 
में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 
के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक 
समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश 
प्रकाशित नहीं किया जा रहा है . 

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में 


लागू होंगे : 


भूमि का वर्णन 


अनुसूची 

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित 
जिला तहसील नगर/ ग्राम अर्जित की जाने वाली पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का 
प्रस्तावित भूमि लगभग और पारदर्शिता का अधिकार 

वर्णन 
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) अधिनियम , 2013 की धारा 12 

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा 

ग्राम - धमनिया रकबा 01.941 भू - अर्जन अधिकारी , 

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के 
ब. नं . -281 हेक्टेयर एवं तहसील - छिन्दवाड़ा, 

अन्तर्गत धमनिया व टेल 
प.ह.नं. - 57 उपरोक्त अर्जित जिला -छिन्दवाड़ा. 

वितरक नहर से निकलने वाली 
रा.नि.मं. की जाने वाली 

मायनर नहर निर्माण के लिये 
छिन्दवाड़ा-1. प्रस्तावित भूमि 

निजी भूमि का अधिग्रहण. 
पर आने वाली 

संपत्तियां . 
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 

www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ 

पर भी देखा जा सकता है. 
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ), 

छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है . 
( 4 ) 

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय 

अधिकारी ( राजस्व ), तहसील - छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है. 
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन 

परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 
( 6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच 

व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -01, सिंगना के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 
( 7 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर 

भू 

अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. 
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[ भाग 1 


, 


क्र . 2626-- भू - अर्जन - 2015.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित 
वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की 
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य 
शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए 
प्राधिकृत करता है . 

चूंकि , मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र . 22 ( ए )/ 101/ 2013/ एमपीएस/ 31/ 
2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू - अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है. 


अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि , राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप 
में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 
के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक 
समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश 
प्रकाशित नहीं किया जा रहा है . 


इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में 


लागू होंगे : 


भूमि का वर्णन 


अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित 

भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


( 1 ) ( 2 ) 
छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा 


अनुसूची 

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
अर्जित की जाने वाली पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर 
प्रस्तावित भूमि लगभग 

और पारदर्शिता का अधिकार 
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) अधिनियम, 2013 की धारा 12 

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 
रकबा 02.304 

भू - अर्जन अधिकारी, 
हेक्टेयर एवं 

तहसील - छिन्दवाड़ा, 
उपरोक्त अर्जित जिला- छिन्दवाड़ा. 
की जाने वाली 
प्रस्तावित भूमि 
पर आने वाली 
संपत्तियां. 


( 3 ) 
ग्राम - शहपुरा 
ब. नं . - 38/ 58 
प.ह.नं. - 533 
रा.नि.मं. 
छिन्दवाड़ा-1. 


, 


( 6 ) 
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के 
अन्तर्गत टेल वितरक नहर 
से निकलने वाली मायनर 
नहर निर्माण के लिये निजी 
भूमि का अधिग्रहण . 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 
www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ 
पर भी देखा जा सकता है . 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ), 
छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय 
अधिकारी ( राजस्व ), तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन 
परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच 
व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -01, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर 
भू - अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


भाग 1 ] 
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क्र . 2627 - भू - अर्जन -2015 .--- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित 
वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की 
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य 
शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए 
प्राधिकृत करता है. 

चूंकि , मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र . 22 ( ए)/ 101/2013/एमपीएस/31/ 
2263, भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू - अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है. 


अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि , राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप 
में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 
के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक 
समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश 
प्रकाशित नहीं किया जा रहा है . 


इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में 


लागू होंगे : 


भूमि का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित 
भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का 

वर्णन 


( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 
छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा ग्राम - खमरा 

ब. नं . - 281 
प.ह.नं. - 57 
रा.नि.मं. 
छिन्दवाड़ा -1. 


अनुसूची 

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
अर्जित की जाने वाली पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर 
प्रस्तावित भूमि लगभग और पारदर्शिता का अधिकार 
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) अधिनियम, 2013 की धारा 12 

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 
रकबा 01.395 

भू- अर्जन अधिकारी, 
हेक्टेयर एवं 

तहसील -छिन्दवाड़ा, 
उपरोक्त अर्जित जिला-छिन्दवाड़ा . 
की जाने वाली 
प्रस्तावित भूमि 
पर आने वाली 
संपत्तियां. 


( 6 ) 
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के 
अन्तर्गत धमनिया वितरक 
नहर से निकलने वाली 
मायनर नहर निर्माण के लिये 
निजी भूमि का अधिग्रहण . 


( 2 ) 


( 3 ) 


+ 


( 4 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 
www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ 
पर भी देखा जा सकता है. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर ( भू - अर्जन शाखा ) , 
छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय 
अधिकारी ( राजस्व ), तहसील-- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन 
परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील - चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी पेंच 
व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -01, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर 
भू - अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 
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[ भाग 1 


क्र . 2628 -- भू - अर्जन - 2015.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित 
वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की 
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य 
शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए 
प्राधिकृत करता है. 

चूंकि , मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र . 22 ( ए )/ 101/2013/ एमपीएस/ 31/ 
2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू - अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है . 


अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि , राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप 
में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 
के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक 
समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश 
प्रकाशित नहीं किया जा रहा है . 


, 


इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में 


लागू होंगे : 


जिला 


( 1 ) 
छिन्दवाड़ा 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित 
तहसील नगर/ ग्राम अर्जित की जाने वाली पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का 
प्रस्तावित भूमि लगभग और पारदर्शिता का अधिकार 

वर्णन 
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) अधिनियम , 2013. की धारा 12 

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी 
( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
चांद ग्राम - कौआखेड़ा रकबा 01.814 भू - अर्जन अधिकारी , 

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के 
ब . नं . - 18 हेक्टेयर एवं 

तहसील-- चौरई , 

अन्तर्गत धमनिया वितरक 
प.ह.नं. - 36 उपरोक्त अर्जित जिला -छिन्दवाड़ा. 

नहर से निकलने वाली 
रा.नि.मं. - चांद . की जाने वाली 

मायनर नहर निर्माण के लिये 
प्रस्तावित भूमि 

निजी भूमि का अधिग्रहण . 
पर आने वाली 

संपत्तियां. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 
www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ 
पर भी देखा जा सकता है . 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर ( भू - अर्जन शाखा) , 
छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है . 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू -अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय 
अधिकारी ( राजस्व ), तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म . प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन 
परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है . 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच 
व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -01, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर 
भू - अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


भाग 1 ] 
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क्र . 2630 - भू - अर्जन -2015.--- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित 
वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की 
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य 
शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए 
प्राधिकृत करता है. 

चूंकि , मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र . 22 ( ए )/101/2013 / एमपीएस/31/ 
2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू - अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है. 


अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि , राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप 
में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 
के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक 
समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश 
प्रकाशित नहीं किया जा रहा है . 


इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में 


लागू होंगे : 


जिला 


नगर/ ग्राम 


( 1 ) 
छिन्दवाड़ा 


( 2 ) 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित 
तहसील 

अर्जित की जाने वाली पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का 
प्रस्तावित भूमि लगभग और पारदर्शिता का अधिकार 

वर्णन 
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) अधिनियम , 2013 की धारा 12 

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी 
( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
चौरई ग्राम-- बाम्हनवाड़ा रकबा 0.240 

भू - अर्जन अधिकारी, 

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के 
ब . नं .-- 202 हेक्टेयर एवं 

तहसील - चौरई, 

अन्तर्गत बांध निर्माण के 
प.ह.नं. - 12 उपरोक्त अर्जित जिला-छिन्दवाड़ा. 

लिये निजी भूमि का 
रा.नि.मं. - चौरई. की जाने वाली 

अधिग्रहण. 
प्रस्तावित भूमि 
पर आने वाली 

संपत्तियां. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 
www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ 
पर भी देखा जा सकता है . 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू - अर्जन शाखा ), 
छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय 
अधिकारी ( राजस्व ), तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन 
परियोजना , बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, तहसील - चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच 
व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक -01, सिंगना के कार्यालय में भी किया जा सकता है. 
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर 
भू - अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है . 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव . 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 
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[ भाग 1 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर 


स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 
22 फरवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की 
अनुमति प्रदान की जाती है. 


जबलपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2015 


अवकाश से लौटने पर श्री एन. के . सत्संगी, जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है. 


क्र . D - 2060- दो - 3-35-2006 .-- श्री आर. के. दुबे, जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 11 से 13 मार्च 2015 
तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तीन दिन का अर्जित 
अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 
10 मार्च 2015 के एवं पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 मार्च 2015 
के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की 
जाती है. 


अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी 
दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व 
मिलता था . 


अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. दुबे, जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित 
किया जाता है . 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. सत्संगी, उपरोक्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर 
कार्यरत रहते . 


अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी 
दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व 
मिलता था . 


क्र . B- 1530- दो -3-35-2006.--- श्री आर. के . दुबे, जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 5 से 7 मार्च 2015 तक 
दोनों दिन सम्मिलित करते हुए , तीन दिन का अर्जित अवकाश 
स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 
8 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति 
प्रदान की जाती है. 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. दुबे , उपरोक्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर 
कार्यरत रहते. 


अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. दुबे, जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित 
किया जाता है . 


क्र . D -2055- दो - 2-24-2014. - श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान 
न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 4 फरवरी 2015 
का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही 
अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 फरवरी 2015 के सार्वजनिक 
अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है . 


अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी 
दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व 
मिलता था . 


अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , 
कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. दुबे, उपरोक्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर 
कार्यरत रहते. 


जाता है. 


अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी 
दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व 
मिलता था . 


माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार , 

व्ही . बी . सिंह , रजिस्ट्रार. 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते . 


जबलपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2015 


क्र . B- 1532- दो - 2-59-2013.---- श्री एन. के . सत्संगी, जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 19 से 21 फरवरी 2015 तक 
दोनों दिन सम्मिलित करते हुए , तीन दिन का अर्जित अवकाश 


क्र . 327 - गोपनीय - 2015 - दो - 3--1-2015 ( भाग - बी ) . 
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग 
में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ 
क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष 
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उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित 
न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर , उनके कार्यभार ग्रहण करने के 
दिनांक से पदस्थ करता है : 

सारणी 


क्र . 331 -- गोपनीय - 2015 - दो -2-1-2015 ( भाग-- बी ). 
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग 
में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ 
क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष 
उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित 
न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के 
दिनांक से पदस्थ करता है : 

सारणी 


क्र . 


अधिकारी का नाम 


न्यायालय में पदस्थापना 
के संदर्भ में टिप्पणी 

( 3 ) 


( 1 ) ( 2 ) 
1 श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव , 

पन्द्रहवें व्यवहार न्यायाधीश , 
वर्ग -2 , जबलपुर. 


क्र . 


प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, 

की हैसियत 
से रिक्त न्यायालय में . 


वर्ग-2 , जबलपुर 


( 1 ) 


अधिकारी का नाम 

न्यायालय में पदस्थापना 

के संदर्भ में टिप्पणी 
( 2 ) 

( 3 ) 
श्री सुरेश कुमार चौबे ( सीनियर ), प्रथम अपर जिला एवं सत्र 
तृतीय अपर जिला एवं न्यायाधीश, की हैसियत से . 
सत्र न्यायाधीस, सिवनी. 


1 


क्र . 329 -- गोपनीय - 2015 -- दो -2-1-2015 ( भाग - बी ). 
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग 
में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ 
क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष 
उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित 
न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के 
दिनांक से पदस्थ करता है : 

सारणी 


उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, 
मनोहर ममतानी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( न्यायिक ) . 


जबलपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2015 


क्र . 


अधिकारी का नाम 


न्यायालय में पदस्थापना 
के संदर्भ में टिप्पणी 

( 3 ) 


( 1 ) ( 2 ) 
1 श्री वाचस्पति मिश्र, 

अष्टम् अपर जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश, भोपाल. 


क्र . सी - 1552 - तीन - 10-42-75- ( कटनी ढीमरखेड़ा) . 
मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 
19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते 
हुए, उच्च न्यायालय , एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि श्री अरविंद 
सिंह तेकाम, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, कटनी अपने घोषित 
कार्यस्थल कटनी के अतिरिक्त , ढीमरखेड़ा में भी प्रत्येक माह में 15 
( पन्द्रह ) दिवस , वहां श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक 


प्रथम अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, भोपाल के न्यायालय 
के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, 
भोपाल की हैसियत से श्री भूपेन्द्र 
कुमार सिंह के स्थान पर. 


करेंगे. 


2 श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह, 

प्रथम अपर जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश, भोपाल 
के न्यायालय के द्वितीय 
अतिरिक्त न्यायाधीश , 


अष्टम् अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश , भोपाल की हैसियत 
से श्री वाचस्पति मिश्र, के 
के स्थान पर. 


No. C - 1552 -III - 10-42-75 ( Katni- Dhimarkheda ). In 
exercise of the powers conferred by Section 12 of the 
Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 
1958 ) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs 
that Shri Arvind Singh Tekam, IIIrd CJ - II , in addition to 
his place of sitting declared at Katni, shall also sit at 
Dhimarkheda , for 15 ( Fifteen ) days in each month , for 
holding of Link Court there . 


भोपाल . 


टिप्पणी.. 

1.- श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह का उपरोक्त बोर्ड परिवर्तन 
प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किया गया है, वे रजिस्ट्री 
अधिसूचना क्रमांक बी -- 1185 - तीन - 6-5--14, दिनांक 
20 मार्च 2015 एवं शुद्धि - पत्र क्रमांक बी -1292 - तीन- 
6--5--14, दिनांक 26 मार्च 2015 के पालन में एस.टी.एफ. 
द्वारा अन्वेपित व्यापम प्रकरणों के लिए Designated 
Judge का कार्य करते रहेंगे. 


क्र . सी - 1572 - तीन - 10-42-75- ( नीमच - जावद ).---- मध्यप्रदेश 
सिविल न्यायालय अधिनियम , 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 
1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च 
न्यायालय, एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि श्री ओम प्रकाश सिंह 
रघुवंशी ( सीनियर ) , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच 
अपने घोषित कार्यस्थल नीमच के अतिरिक्त , जावद में भी प्रत्येक 
माह में 15 दिवस, वहां श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु 
बैठक करेंगे. 


- 
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के अतिरिक्त , बरही में भी प्रत्येक माह में 15 ( पन्द्रह ) दिवस, वहां 
श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे. 


No. C - 1572 - III - 10-42-75 ( Neemuch- Javad).-- In 
exercise of the powers conferred by Section 12 of the 
Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 (Act No. 19 of 
1958 ) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs 
that Shri Om Prakash Singh Raghuwanshi (Sr.), ADJ, 
Neemuch in addition to his place of sitting declared at 

Neemuch, shall also sit at Javad , for 15 ( Fifteen ) days in 
a month , for holding of Link Court there . 


No. C - 1550- III- 10-42-75 ( Katni- Barhi).---In exercise 
of the powers conferred by Section 12 of the Madhya 
Pradesh Civil Courts Act, 1958 ( Act No. 19 of 1958 ) the 
High Court of Madhya Pradesh hereby directs that 
Shri Manoj Tiwari Ist CJ- II, in addition to his place of 
sitting declared at Katni, shall also sit at Barhi, for 15 
(Fifteen ) days in each month , for holding of Link 
Court there . 


क्र . सी -- 1550 - तीन - 10-42-75- ( कटनी - बरही ). मध्यप्रदेश 
सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 
1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च 
न्यायालय , एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि श्री मनोज तिवारी , प्रथम 
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2, कटनी अपने घोषित कार्यस्थल कटनी 


उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, 
विवेक सक्सेना, ओ.एस.डी. ( डी.ई. ) . 


